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 योतक है कि प्रइन क है  कि  wet  को  सभा  में  उसी  सदस्य  ने  पुछा  था  ।
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 ग्यारह  समवेत

 महोदय  पोठासीन  हुए )

 geal  के  मौखिक  उत्तार

 काल  ह. म॑ स्टाच  के  कारखाने

 +

 [  पी
 क्र  क०

 गोपालन
 t

 थी  क
 १  १२२६.

 titer

 श्री  स०  ष्०  कुमारन

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  तीसरी  योजनावधि  में  Shara से
 स्टार्च

 )
 बनाने

 वाले  कितने  कारखाने

 स्थापित  किये  जायेंगे  ;  wr

 ये  कारखांने  कहां  स्थापित  होंगे  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री
 :

 कौर

 कारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है  कौर  वह  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायगी
 |

 छी  प्रण  के०  गॉपालन
 :

 कया  केरल  सरकारी  या  गैर-सरकारी  क्षेत्र  स्टोर  के  इन
 कारखानों  के  बारे  में  सरकार  को  कोई  जानकारी  नहीं  है  ?

 शी  कानूनगो :  हमें  केवल  एक  रखाने  के  बारे  में  कुन्डारा  में  लक्ष्मी  स्टाचें  कारखाने
 के  बारे  में  जानकारी  है  ।  हमें  इस  बारे  में  कौर  कोई  जानकारी  नहीं  है  क्योंकिਂ  कोई  लाइसेंस  नहीं

 लिया गया  है

 fat द्य  ०  गोपालन :  केरल  में  टैपिभ्ोका  का  उत्पादन  कितना  श्र  क्या  पिछले  एक

 साल  में  वह  उत्पादन  कम  हो  गया  है  ?
 लाा

 tye  भेजी  में

 ३८११
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 wham ३८१४ र  AUD  उत्तर  १  १९६२

 जरी  कानूनों  उत्पादन  कम  नहीं  हुआ  है
 ।

 वहू  अरपना  उत्पादन  बढाने  की  योजना  बना

 रहे
 >
 R  ।

 pat  उमा नाथ
 :

 क्या  टैपिम्नोका  से  बनाई  गई  स्टार  से  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  होती  है  श्र  यदि

 तो  क्या  सरकारी  क्षेत्र  में  उस  के  कारखाने  खोलने  का  सरकार  का  विचार  है  ?

 fait  कानूनों
 :

 सरकारी  क्षेत्र  में  ऐसी  कोई  चीज  आरम्भ  करने  का  हमारा  विचार  नहीं  है  ॥

 cera  से  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  होती  है  ।  उस  से  विदेशी  मुद्रा  तभी  कमाई  जा  सकती  है  जब  उत्पादन

 की  लागत कम  हो  ।

 पप्  मे० |; ह
 क०  कुमारन

 :
 इस  बात  को  देखते  हुए  कि  बहुत  बड़ी  संख्या  में  किसान

 की  खेती  कर  रहे  क्या  सरकार  ने  इस  क्षेत्र  में  सहकारी  समितियां  चालू  करने  की  श्रावइ्यकता  पर

 विचार  किया  है  ?

 pat  कानूनगो
 :

 केरल  सरकार  इस  बारे  में  विचार  करेगी  ।  मैं  जानता  हूं  कि  वह  इस  बारे

 में  कुछ  योजना  बना  रही  है  ।

 श्री  वारियर
 :

 टेक्सटाइल  स्टार्च  तैयार  करने  में  मुख्य  कच्चा  माल  कौनसा  है  क्या
 रोका  का  मूल्य उस  की तुलना में  कम  है  ?  क्या  सरकार  ने  उस  संभावना  की  छानबीन  की  है  ?

 श्री  कानूनों
 :

 इस  समय  मेरे  पास  कोई  जानकारी  नहीं  है
 ।

 लेकिन  औद्योगिक  स्टार्च  केਂ

 ग्लूकोज़  गौर  डेक्ट्रोज
 भी

 बनाया  जा  सकता  है  कौर  मौजूदा  कारखाना  वह  तैयार  कर

 रहा है

 थो  का
 ०

 रा०  :  स्टोर  के  उत्पादन  की  ऊंची  लागत  के  क्या  कारण  हैं  प्रौढ़  वहू  लागत

 केसे  कम  की  जा  सकती  है  ?

 कानूनगो
 :

 वह  ऊंची  लागत  निर्यात  के  संबंध  में  है  लेकिन  देशी  उत्पादन  की  तुलना  में  वह

 क्रम  है  ।  जिस  समस्या  का  अघ्ययन  किया  जाना  है  वह  यह  है  कि  स्टार  सहित  सभी  उत्पादन

 मुख्य  लागत  किस  प्रकार  कम  की  जा  सकती  है  ।

 नटराज  पिल्ले
 :

 क्या  टैपीश्रोका पाउडर  से  ग्लूकोज़  तैयार  करने  का  कोई  प्रयोग  किया

 गया  था  ;  इस  तरह  की  किसी  चीज  के  बारे  में  सोचा  गया  था
 ?

 fat  कानूनों :  में  ने  यही  बताया  था  ध: ल  कारखाने  में  उसी
 का  उत्पादन शुरू  होने  वाला है

 #

 श्री  wo  न०  तिवारी :  टेक्निकल  एक  ऐसा  पदार्थ  जो  खाने  में  इस्तेमाल हो
 सकता  है  ।

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  दूसरे  प्राविन्सिज़  y—Ha  बिहार  है--इस  के  प्रचार  के  लिये  क्या

 किया जा  रहा  है  ।

 थी  कानूनगो
 :

 कभी  तो  बिहार  में  उस  को  नहीं  खाते  हैं
 ।

 शायद  वहां  के  लोगों  को  स्वाद

 लगा है

 fat  क०  न०  तिवारी
 :  म

 तो  ag  पूछना  चाहता  हूं  कि  बिहार  में  इस  के  प्रचार  के  लिये
 सरकार

 क्या  कदम  उठा  रही  है  ।
 ————

 44a  sisi  गी  में
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 श्री  कानूनगो
 :

 हम  प्रचार  की  कोई  ज़रूरत  नहीं  क्योंकि  हम  अधिकांश
 को

 औद्योगिक

 ert  में  परिवर्तित करना  चाहेंगे  ।

 थ्री  वासुदेवन  नायर
 :

 क्या  सरकार
 को

 तीसरी  योजना  के  दौरान  स्टार्च  की  मांग

 के  बारे  में  कोई  अनुमान  है  शर  यदि  तो  क्या  स्टार  dare  करने  वाले  उद्योगों  के  विकास के

 लिये  काफी  गुंजाइश है  ?

 fat  कानूनों  :
 जी  मांग  बढ़ेंगी  wie  विस्तार  की  गुंजाइश  है

 ।

 काफी  ae  के  कर्मचारी

 1१२२७. श्री  मणियंगाइन  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  पह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 काफी  बोर्डे  के  जो  कर्मचारी  हाल  में  नौकरी  से  अलग  किये  गये  थे  क्या  उन  में  से  किसी

 को  पुनर्नियुक्त किया  गया  है  ;

 कितने  कर्मचारी  नौकरी  से  श्रलग  किये  गये  श्र  कितने  पुनर्नियुक्त  किये  गये  :  भीर

 जो  कमंचारी  पुनर्नियुक्त  किये  गये  हैं  उन  की  की  ददा  नौकरी  से  wat  किये

 जाने  से  पहले  की  सेवा
 की

 दशा  की  तुलना  में  कैसी  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय में  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई
 :

 जी  हां  ।

 नौकरी  से  अलग  किये  गये  कोंचा  रियों  की  संख्या  :  वर्ग  R35

 वर्ग  Y——-FXQ

 पुनर्नियुक्त  चोरियों  की  संख्या  :  ४

 वर्ग  VFR

 वरिष्ठता को  छोड़  ar  ३  ae  वर्ग
 ४

 के  अलग  किये  गये  शौर  पुनर्नियुक्त

 चोरियों
 की

 सेवा  की  दशाओं  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  हुमा  है
 ।

 att  मणियंगाडन
 :

 जिन  लोगों  को  पुनर्नियुक्त  किया  war  FAT  उन्हें  अलग  श्रेणी  में  रखा

 मया  है  कौर
 उन्हें  भविष्य  निधि  में  ग्रंशदान  देने  की  aaa नहीं  दी  जाती ?

 की  च्  भाई  शाह  जी  उनकी  कोई  लंग  श्रेणी  नहीं  है  ।  लेकिन उनकी  सेवा  भंग

 हो  जाने  के  सवा  की  प्रेमिका  अनुसार  वरिष्ठता  के  मामले  में  उन्हें  कुछ  नुकसान  हुमा  है  ।

 श्री  मसणियंगाडन  :  क्या  उनकी  उपलब्धियां  निर्धारित  करने  में  उनकी  पहले  की  नौकरी

 शिनी  जायंगी  ?

 थी  सुभाष शाह  :  पट  हमारा  मत  है  कि  हम  उस  पहलु  पर  विचार  करें  ।

 इमाम  लाल  शराफ
 :  क्या  विदेशों  को  काफी  के  निर्यात  से  काफी  बोर्ड  का  कोई

 सम्बन्ध है  ?

 मूल  wast  में
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 ही  मनु भाई  शाह
 :  ि  केन्द्रीय  APM  है  ।  वास्तव  में  काफी  घोडे  काफी  के  सभी  निर्यातों

 के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  के  लिए  एक  निर्यात  अभिकरण  है  ।

 fat  वॉरियर
 :

 जिस  कारण  से  सरकार  कर्मचारियों
 को

 नौकरी  से  अलग  करने  के  लिए

 बाध्य  हुई  क्या  वह  कारण  दूर  किया  जा  चुका  है  प्रचार  फिर  चालू  किया  जायगा

 झर  नये  तमंचा  लिये  जायेंगे  ?

 fat  मनु भाई  शाह
 :

 यह  सब  कई  साल  पहले  निश्चित  किया  जा  चुका  है  क्योंकि

 करने  की  कोई  जरूरत  नहीं  है  ।  वास्तव  में  हमारे  पास  काफी  की  HAT  हमें  १०,०००  टन  तक

 निर्यात  कम  कर  देना  पड़ा  र  देश  में  उपभोग  के  लिए  भी  काफी  की  कमी  इसलिए
 के  लिए  अतिरिक्त  कर्मचारियों  को  रखने  की  जरूरत  नहीं  है  ।

 सोडा  एडी  झर  कास्टिक सोडा

 +

 भी  महेश्वर  नायक  :

 1*१२२.  ९  रामिदवर  टाटिया  :

 |  थ्रो  प्र०  Wo  बसा  :

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री Ae  बताने की की  कपा  करेंगे कि  :

 देश  में  घरेलू खपत  तथा  औद्योगिक  कार्यों  के  लिये  फिलहाल
 कितने  सोडा  एका

 कौर  कास्टिक  सोडे  की  श्रावस्यकता होती

 देश  में  इन  वस्तु ग्न ों  का  उत्पादन  करने  वाले  एकक  इस  आवश्यकता  को  किस

 et  तक  पुरा  करते  कौर

 इस  सम्बन्ध  में  देश को  आत्मनिर्भर  बनाने  के  लिये  भावी  कार्यक्रम  क्या  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री
 :  से  (™) :  एक

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता है  ।

 विवरण

 सोडा एश  ate  कास्टिक  सोडा  की  वर्तमान  श्रावश्यकताग्ं  का  श्रतुमान चके  इस  प्रकार

 |

 (१)  सोडा  एश

 (१).  लाइट  250,000  मेट्रिक  टन  प्रति  aa

 ¥o,000  मेट्रिक  टन  प्रति  ae
 (२).  हेवी

 कुल  ३  20,000  af  टन  प्रति वर्ष

 (2).  कास्टिक  सोडा  २२४,०००  nes  टन  प्रति  वर्ष

 मल  अंग्रेजी  में
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 सोडा  एश  site  कास्टिक  सोडा  का  देश  में  उत्पादन  इस  प्रकार  है

 १६६१  १६६२

 )

 मेट्रिक
 टन

 मेट्रिक टन

 (१)  सोडा  एश

 29%, GIS  २९०,०७  e°0 (१)  लाइट

 (२)  हेवी  &,000

 एम्  Se eainemnammrmmmeninameethane aeandincesd

 कुल  29H,  प्रैप  २२६,०००

 (2)  कास्टिक  सोडा  ११९६,८  ४४  220,000

 तीसरी  योजना  झ  बाज
 okey  सें  सोडा  UT  तौर  कास्टिक  सोडा  तेयार  करने  के  लिए

 लिखित  श्ररतिरिक्त  क्षमता  के  लिए  लाइसेंस  दिया  गया  है  —

 (१)  सोडा  एश  320,000  मेट्रिक  टन

 (२)  कास्टिक  255,000  मेट्रिक  टन

 श्री  महेश्वर  विवरण
 से  मुझे  यह  दिखायी  देता  है

 कि
 हमारी  आवश्यकता  शौर

 उत्पादन  के  बीच  wa  भी  काफी  अन्तर  हैं  ।  यह  अन्तर  दूर  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा

 रही  है  ?

 श्री  कान नगों  :  लाइसेंस  जारी  किये  गये  हैं  ग्र  प्रस्ताव  प्राप्त  होने  पर  कौर  अधिक

 लाइसेंस  जारी  किये  जायेंगे  |

 teil  महेश्वर  नायक
 :  क्या यह  सच  है

 कि  उत्पादन  लागत  अरब  भी  बहुत  ऊंची  है  ax  इस

 उद्योग  को  अरब  भी  संरक्षण  प्राप्त  है  कौर  यदि  हां  तो  यह  संरक्षण  कब  तक  जारी  रखा  जायगा
 ?

 tit  कानूनगो
 :  यह  तो  प्रफुल्ल  आयोग  बता  सकता  है  कौर  बाद  में  सरकार  निश्चित

 करेगी  |  लेकिन  हमें  है  कि  अधिक  प्रतिष्ठान  स्थापित  होने  तथा  when  अच्छी  प्रणालियां

 आरम्भ होने  के  उत्पादन  लागत  कम  हों  जायगी  |

 पथी  प्र०  चे
 :

 कया  क्षार  उद्योग  के  श्रष्यक्ष  के  इस  वक्तव्य  की  प्रो  सरकार  का

 घ्यान  दिलाया  गया  है  कि  उद्योग  के  सामने  बड़ी  भारी  कठिनाई हज़ारों  यदि  तो  क्या  उस  कठिनाई

 का
 परदाज़

 लगाया
 AAT

 है  उस
 पर

 क्या  कार्यवाही  करने  का  सरकार  का  विचार

 fait  कानूनगो  :  जी  हम  कठिनाइयों  के  बारे  में  जानते  हैं  ।  वे  अधिकतर  कोयला  शर

 परिवहन  न  मिलने  के  कारण  हैं  ।  सरकार  उस  दिशा  में  प्रयत्न  कर  रही  है  ।

 थ्री  gto
 ato  तिवारी  :

 इस  बात को  देखते  हुए
 कि  लाइसेंस लेने  के  लिए  लोग  तैयार  नहीं  हो

 रहे  क्या  सरकार  ऐसे  कारखाने  कायम  करने  का  प्रयत्न  करेगी  जिससे  इस  मामले  में

 निर्भर  हो  जाये  ?

 श्री  कानूनों  :  सरकार के  जिए  AAT  Tistasar ALM  सकता  वाले  zat  विषय

 भी  हैं  ।
 भग

 rat  अंग्रेजी



 ayy  मौखिक  उत्तर  १  PEER

 इमाम  लाल  सर्राफ  :  इस  बात को  देखते हुए
 कि  यह  एक  मूलभूत  उद्योग  है  कौर  देश  के

 औद्योगिक  विकास  के  लिए  यह  अ्रत्यावंदयक  सरकार  भ्रात्मनिभरता  की  स्थिति  तक  पहुंचने  के

 लिए  क्या  कार्यवाही कर  रही है  ?

 शी  कान नगों  :  यह  बिलकुल  निरुत्साह जनक  नहीं  है  क्योंकि  ३१०,०००  मेट्रिक  टन
 सोडा

 AIT  255,000  मैट्रिक  टन  कास्टिक  सोडा तैयार  करने कें  लिए  लाइसेंस  जारी किये  जा  चुके

 हैं  और  दूसरे  प्रस्ताव  भी  प्राप्त  होने  की  उम्मीद  इसलिए चिनता  की  ग्रा वश्य कता  नहीं  ।  में

 समझता  हूं  कि  तीसरी  योजना  की  ware  तक  वह  पर्याप्त  होंगा  ।

 1  थी  महेश्वर  नायक  :  क्या  यह  सच  हैं  कि  कारखाने  उस  क्लोराइड  का  इस्तेमाल  नहीं  कर

 हैं  जों  सीडी  एश  और  कास्टिक  सोडा  के  साथ  तथा  किया  जा  सकता  है  उसे

 बरबाद  होने  दिया  जा  रहा  है
 ?

 शी  कानूनों  :  हमेशा  नहीं  ।  क्लोरीन  की  मांग  भी  बहुत  ज्यादा  है  ।

 FAT  सरकार  की  राय  के  वह  अतिरिक्त  क्षमता  जिसके fort  भगवत  AT  आजाद

 लिए  तीसरी  योजना  में  लाइसेंस  दिया  गया  विवरण  में  दी  गयी  अनुसूची  के  ननसार  काम  कर

 श्री  कानूनों  :
 जी  हां  ae  अनुसूची  उद्योग  विकास  प्रीमियम

 में
 निर्धारित  एक  विनियम

 जब  तक  भ्रनुसूची  का  पालन  नहीं  किया
 लाइसेंस  रद  कर  दिये  जाते  हैं  ।

 अब  तक  लाइसेंस

 रह  करने  का  कोई  मौका  नहीं

 प्राकृतिक  संसाधनों  सम्बन्धी  कार्यकारी  दल

 1१२३०  थी  प्र०  चू०  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  योजना  श्रायोगप्की  प्राकृतिक  संसाधन  समिति ने  देश  में  महत्वपूर्ण

 प्रिथ-तिक  संसाधनों  सम्बन्धी  विशेषज्ञ  कार्यकारी  दल  बनाये  हैं

 यदि  तो  कितने  दल  बनाये  गये  हैं  ale वे  किन  विषयों पर  पिनों  अध्ययन  करेंगे

 कौर

 दल  कब  तक  अपनी  रिपोर्ट  देंगे  ?

 fare  रोजगार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  तथा  योजना  उपमंत्री  चे०  रा०

 ही

 afte a  तौर  खनिज  संसाधनों  TARA  पहलग्रों  का  अध्ययन  करने  के

 लिए  अरब  तक  १७  कार्यकारी  दल  बनायें  गये  हैं  ।

 (7)  अनेक  म्रध्ययन  अभी  प्रारम्भिक  carat  में  हैं  कौर  इस  समय  रहे  बताना  संभव  नहीं

 है  कि  कार्यकारी दल  रिपोर्ट कब  प्रस्तुत  करेंगे  ।

 fait  to  च०  बहुधा  :
 कार्यकारी  दल  इन  विषयों  के  किन  पतलूनों  का  अध्ययन  करेंगे  ?

 शी बे०  बि
 :

 वें
 वक्त

 जल  के  बारे  में  अ्रध्ययन करेंगे  शरर

 इस्पात के  लिए  कच्चे  मान  के  sera  पर  विशेष  ज॑ जोर  दंग  ॥

 मूल  अंग्रेजी  में
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 pat  चारियार
 :

 क्या  इन  में  से  किसी  कार्यकारी द  त  ने  प्रभी  तक  कोई  रिपोर्ट  प्रस्तुत की  है  ?

 थी चेरा वे ०  रा०  पहट्टामिरामन :  जी  कभी  तक  कोई  नही ं।

 paren  महोदय
 :  गला  गरदन

 ।

 tot  नम्बियार  :  वे  कितना  समय  लेंगे  ?

 tren  महोदय
 :

 वह  बहुत  देर  से  खड़े  gest

 घटिया  चोरों  का  निर्यात

 1 १२३१.  श्री  हरि  fare  कामत
 :

 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  विदित  है  कि  कभी  कभी  घटिया  चीजों  का  निर्यात  होता  है  जिनसे

 विदेशों  में  भारत  की  ख्याति  कम  होती  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार
 का

 विचार  इस  गलत  काम  को  रोकने  के  कार्यवाही

 करने  का  है  ;

 प्रस्तावित  कार्यवाही  का  संक्षिप्त  विवरण  क्या  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु  भाई  (%) )

 यद्यपि  निर्यात  की  हुई  चीजों  की  किस्म  के  बारे  में  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई  फिर  भी  शिकायतों की

 सख्या  बहुत  अधिक  नहीं  न  ही  अनेक  मामलों  में  ऐसी  शिकायतों  की  सचाई  साबित  हुई  है  ।

 atc  एक  विवरण सभा  पटल  पर  रखा  जाता है  ।  [afad  परिशिष्ट  ३,

 झनुबन्घ  संख्या  ७१]

 fat  हरि  विष्णु  कामत
 :

 सभा  पटल  पर  रखें  गये  विवरण  से  यह  दिखाई  पड़ता है  कि  निर्यात

 की  regal के  किस्म  श्रेणीकरण  कौर  जहाज  में  माल  लादनें  से  पहलें  उनके  निरीक्षण  की  पद्धति

 को  ग्रसित  विस्तृत  कौर  सुगठित  बनाने  के  लिए  सरकार  ने  पिछले  साल  एक  मतलब  समिति  नियुक्त

 की  थी  ।  कया  मैं  यह  समझ  कि  कुप्रथा  केवल  पिछले  साल  ही  सरकार  को  मालम  हुई  कौर  उससे  पहले

 स्वतंत्रता
 के  बाद  इसे  दूर  करने  के  लिये  सरकार  ने  कोई  कार्यवाही  नहीं  की

 थी  ?

 मनु  भाई  इस  प्रथा  को  ठीक  करने  का  प्रयत्न  किया  जा  रहा  हम  स्थिति की  are

 बराबर  घ्यान  दे  रहे हैं भ्रौर  जसा  कि  म  ने  विवरण  में  व्यापार  बोले की  बैठक  में  किस्म  नियंत्रण

 आर  निर्वात  निरीक्षण  की  स्थापना  पर  fears  किया  जाने  वाला  है  ।  इससे  नियमित  किस्म

 नियंत्रण  कौर  जहाज  में  लादने  से  पहले  निर्यात  की  सभी  ar  निरीक्षण  परम्  हो  जायगा

 fant  हरि  विष्णु  कया  मंत्री  महोदय  यह  बता  सकेंगे  कि  भारत  से  घटिया चीजों  के

 निर्यात की  ए  शिकायतें किन  देशों  से  प्राप्त  हुई  हैं
 ?

 श्री  मनु  भाई  शाहू
 :  पहलें  तो  घटिया  शब्द  बहुत  कड़ा  है  ।  कुछ  शिकायतें श्राई  हैं

 age  प्रतीक  परिमाण  के  व्यापार  में  कभी  कभी  ऐसा  हो  जाता  सभा  यहं
 न

 मान  ले  कि  किस्म

 के  पहलू  की  प्रो  ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा  है  ।  भविष्य  में  हम  यह  देखना  चाहतें  हैं  कि  सम्पूर्ण देश

 में  इस  परिषद  के  निरीक्षण  के  भ्रमित  अनेक  परीक्षण  गृह  शौर  नियंत्रण  प्रयोगशालाएं  स्थापित  की

 जायें  ।  इसलिये  यह  बुराई  टूर  करने  के  लिये  ये  सभी  कदम  उठाये  जा  WE  ।
 ताका

 मूल  मरंग्रेजी  में
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 सव्य  महोदय
 :

 जिन  देशों  से  शिकायतें  wg  हैं  उनके  नाम  वह  चाहते थे  ।

 fait  सुभाष शाह  ।  प्रत्येक  देश  से  ही  कुछ
 न

 कुछ  शिकायतें  भराती  रहती  हैं  ।  ऐसी  बात

 नहीं कि  कोई  खास  देश  शिकायत कर  रहा  हो  ।  यह  माल  पर  निर्भर  करता  व्यापार  सारी

 दुनियां के  साथ  होता  है

 1  ्रो  वासुदेवन नायर
 :

 क्या  सरकार  मालूम  gan  है  कि  भारतीय  मानक  संस्था  इस

 समस्या  क  पूर्ण  ग्रध्ययन  के  बाद  इस  नतीजे  पर  पहुंची  है  कि  कई  वस्तु ग्न ों  के  निर्माण  में  यह  water

 प्रथा  चल  रही  है  यदि
 तो

 इसे  रोकने के  लिए  इस  विशिष्ट  संस्था  ने  क्या  कदम  उठाये हैं  ?

 श्री  मनु भाई
 area

 मानक  संस्था  ने  इस  व्यापक  ढंग  का  ऐसा  कोई

 नहीं  किया  है  |

 fat  वासुदेवन नायर  :  यह  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  ञ्  है  ।

 धी  मनु भाई  में  नहीं  जानता कि  माननीय  सदस्य  किस  समाचार  का  उल्लेख  कर  रहे

 मेंने  भारतीय  मानक  संस्था  की  कोई  रिपोर्ट  नहीं  देखी  है  ।  मानक  निर्धारित  करने के  विशिष्ट

 उद्देश्य  से  सरकार  द्वारा  स्थापित  संस्था  ऐसा  कोई  वक्तव्य  नहीं  देगी  |  मैं  सभा से  केवल  यही  कहना

 चाहता  हूं  कि  हम  उस  ढांचे  के  दोषों  से  परिचित  हैं  कौर  हम  यथासम्भव  उन्हें  दूर  का  प्रयत्न

 कर  रहे हैं  ।

 थ्रो  वॉरियर  :  जब  निर्यात  करने  वालों  ate  आयात  करने  वालों  के  बीच  स्तर से  गिरी

 हुई  किस्म  या  उसी  तरह  की  बातों  के  कारण  झगड़े  पैदा  हो  जाते  हैं  तो  निर्यात  करने  के  हितों

 की  रक्षा  करने  के  लिये  सरकार  क्या  उपाय  करती  है  ?.

 fort  मतुभाई  शाह  :
 सभी  ठेकों  में  मध्यस्थता  सम्बन्धी  उपबन्ध  होते  फिर  दावा  समितियां

 भी  होती  हैं  कौर  दावों  के  निबटारे  के  सम्बन्ध  में  भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानन  भी  हैं  ।  मुझे  wa  कोई  बड़े

 दावों  के  बारे  में  जानकारीਂ  नहीं  है  जो  हमारे  निर्यातकों  या  श्रायातकों  के  विरुद्ध  पड़े  हुए  हैं  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :
 जिन  निर्यातकों  के  मामले  में--हो  सकता  है  कि  उनकी  संख्या

 बहुत  कम  हो--सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  भ्रष्टाचार  जानकारी  मिली  उन्हें  चेतावनी

 देने  के  लिए  क्या  सरकार  ने  कोई  कार्यवाही  की  है  प्रौढ़  इस  सम्बन्ध  में  बारम्बार  उल्लंघन  के  मामले

 में  क्या  भविष्य  में  उन्हें  निर्यात  लाइसेंस  देने  से  इन्कार  कर  दिया  गया  है
 ?

 fat  मनु भाई  शाह  जी  जो  लोग  बराबर  इस  तरह  की  गलती  करते  हैं  उन्हें  काली  सूची

 में  डालने  की  सामान्य  प्रक्रिया  है  ।  किस्म  नियंत्रण  के  सम्बन्ध  में  मैं  सभा  को  विश्वास  दिला  सकता

 हूं  क्योंकि
 सभी  निर्यात की  a  fe  are  की  किस्म  पर  निर्भर  होगी  कौर  न

 केवल  किस्म
 पर  बल्कि  माल

 बेचे  जाने  के  बाद  की  जाने  वाली  सेवा  के  प्रकार  पर  भी  ।  इसलिये हम  स्थिति  के  बारे  में  पूर्ण

 धान हैं  ।

 भागवत झा  आजाद  :  क्या  तथा  समिति की  सिफारिश के  किस्म  नियंत्रण

 के  लिये  कोई  कानून  बनाने  का  सरकार  का  विचार  है  ?

 शी  मनु भाई शाह  :  कोई  अलग  कानून  जरूरीਂ  नहीं  है
 ।

 भारतीय  मानक  संस्था  अधिनियम

 मौजद  फिर
 देश  के  दूसरे  कानूनों  में  कई  दूसरे  उपबन्ध

 भी  हम
 सिर्फ  एक  ऐसी सर्वोच्च संस्था भा

 मूल  wast  में



 ११  १८८४  मौखिक  उत्तर  ३८९

 चाहते  हैं  जो  देशी  कौर  खास  कर  विदेशी  व्यापार  में  अधिकतर  के  लिए  किस्म  नियंत्रण  का

 संगठित  करे  ।

 थी  was  fag  :  जो  माल  विदेशों  को  भेजा  जाता  उस  पर  क्या  क्वालिटी लगाया

 war है  ?

 थी  सन भाई  शाह
 ।

 बहुत  सी  कमोडिटी  पर  क्वालिटी  मार्क॑  लगाना  शुरू  किया  लेकिन

 मैं  सरूर  स्वीकार करता  हूं  कि  वे  कमोडिटी  कम  हैं  ज्यादा  पर  यह  लगना  चाहिये  ।

 थ्री  अब्दुल  वहीद  :  क्या  सरकार  को  बायां  की  हुई  चीज़ों  की  खराब  किस्म  के  बारे  में

 शिकायतें मिली  हैं  ?

 fait मनु  भाई  दाह  :  हमें  प्रभी  हाल  में  एक  बड़े  देश  से  ऐसे  काफी  टायर  प्राप्त  हुए  हैं  जिन्हें

 बेचना  are  कठिन  हो  गया  है  ।  इसलिए  इस  तरह  की  गलतियां  व्यापार  में  होती  हैं  लेकिन  हम

 दूसरों  को  दोषी  नहीं  ठहराना  चाहते  ।  हम  अपने  दोषों  को  यथासंभव  दूर  करना  चाहते  हैं  |

 स०  चे  सामन्त  :  किन  किन  चीज़ों  के  बारे  में  यह  अनिवायें है कि जहाज़ में है  कि  जहाज़  में  माल

 लादने  से  पहले  निरीक्षण किया  जाये  ate  क्या  निर्यातक  को  उसके  लिए  कुछ  देना  पड़ता  है
 ?

 झ्  मनु भाई  दाह  :  जी  माल  लादने  से  पहले  निरीक्षण  की  व्यवस्था  करना  हमारा  उद्देश्य

 है  क्योंकि  हम  अपने  निर्यात  बढ़ाना  चाहते  हैं  ।  जब  तक  कि  हमें  यह  विश्वास  न  दिलाया  जाये  कि

 इस  देश  से  जर  वाले  सभी  जहाजों  का  ठीक  ढंग  से  निरीक्षण  होता  हम  वैसा  नहीं  कर  सकते  |

 इसीलिए  इस  निरीक्षण  को  यथासंभव  श्रनिवाये  पहला  काम  होगा  ।

 निरीक्षण  के  लिए  कुछ  प्रभार
 तो

 लगाने  ही  पड़ेंगे
 और

 उनमें  से  कुछ
 तो

 सरका  र  द्वारा  ध्रूमपान  के

 रप  में  होंगे  ताकि  निर्यात  कीमतों  में  बहुत  प्रतीक  बोझ
 न

 पड़े  ।

 सीटें  को  कपड़े  का  निर्यात

 ato
 चे  फार्मा  2

 |  थ्री  प्रकादावीर  शास्त्री

 1*  १२३२.  शी  वॉरियर  ४

 |  थी  इंद्रजीत  गुप्त

 शी  ब्र ०
 hod

 Lait  fo  क  भट्टाचायं

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 (a)
 केग  वद

 सभ  कि
 THTATAL WS AT ~  सगी  काहा  इंदौर

 द

 फिटन

 को
 तरह

 किम  है  कि  ag  ब्रिटेन  में  भारतीय  कपड़े  का  ग्रा यात  कम  करे  ;  कौर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  oats  व्यापार  मंत्री  मनु भाई

 जी  हा

 निर्यात  जरूरत  को
 ध्यान  में  रखते  हुए  भारत  सरकार  निर्यात

 कम  करने  की  बजाय  बढ़ाना  चाहेगी

 न  पड़ें
 aa  WEA
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 इस  संघ  ने  कितनी  कटौती  की  इच्छा  व्यक्त  की  है  भ्र ौर  वह थी  दी०  चे
 शर्मा

 कमी पूरो करने के लिएं करने  के
 सरकार

 कयों  vor  रही  है
 ?

 cat  मनु भाई  शाहू
 :

 श्व  तक  कोई  कमी  नहीं
 की  गयी हैं  ।

 लंकाशायर  में  कपड़ा

 उद्योगपतियों  के  बातचीत  हुई  है  ake  उनके  द्वारा  भ्रम्यावेदन  भी  गये

 हैं  ।  लेकिन  हम  ने  साफ  साफ  बता  दिया  है  कि  जहां तक  हमारी  सरकार  का  संबंध  हम  न

 केवल  कोई  कमी  ही  चाहेंगे  ae  fata  द्वारा  कपड़े  के  ara  में  पूरी  तेरह  वृद्धि

 t चाहते  ;  हमने  बताया  है  कि  नये  विकास  में  हमारा  उचित  हिस्सा  होना  चाहिये

 पची  दों०  दें  are  ब्रिटेन  यूरोपीय  साझा  बाजार  में
 प्रवेश  करता  है  तो

 को  कीड़े  के  हमारे  निर्यात  पर  क्या  प्रभाव  पढ़ेगा
 ५

 श्री  मनु भाई  वह  सभी  जानते  इसीलिए  हम  अपनी  स्थिति  स्पष्ट  करने

 का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।  अभी कुछ  दिन  पहले  हमारे  प्रतिनिधि  श्री  लाल  ने  प्रत्येक  वस्तु के

 अनुसार  संपूर्ण  ब्रिटिश  अधिकारियों  ak  यूरोपीय  साझा  बाजार  के  सिक्स

 के  सामने रखा  था  ।

 शि  वॉरियर
 :  लंकाशायर  कपड़ा  उद्योग  की  इच्छा  के  क्या यह

 सच

 नहीं  हैं  कि  ब्रिटेन  यूरोपीय  साझा  बिना  के  हमारे देश  से  सूती  कपड़े  का  wad  कम

 कर  देने  के  मामले  सहमत  होगया  हैं  ?

 fait  मनु भाई  शाह
 :  जी  नहीं  ।

 शीघ्र  चल  बुरा
 :  क्या  यह  सच  हैकि  १९५७  में  लंकाशायर  कपड़ा  उद्योग

 ने  भारत  के  मिल  मालिक  संघ  से  यह  प्रार्थना  की  थी  कपड़े का  निर्यात  सीमित कर  दिया

 जाये  atc  भारतीय  मिल  मालिकों  ने  वह  मंजूर  करलिया  था  ate  यदि  तो  उस

 प्रथा  से  अलग  होने  की  क्या  श्रावव्यकता

 1  की  मनु भाई  प्रदान  के  पहले  भाग  की  बात  तो  वार्षिक  वे  प्रत्येक  वर्ष
 अभ्यावेदन

 करते  हम  इस  पर  चर्चा करते  हैं  ।  प्रशन  के  दूसरे  भाग  की  बात  जिस मे  यह  कहां  गया

 है ंकि  हम  ने  कोई  कमी  मंजूर  कर  ली  गलत  है
 ।

 वास्तव  में  हम  अधिकतम  सीमा
 तक

 नहीं  पहुंच  पाये  हम  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।  मैं  सभा  को  यह  भी  wearer  देना

 चाहता  हूं  कि  हम  भविष्य  में  कोई  कटौती  या  कमी  नहीं  करेंगे
 ।  ब्रिटेन  में

 सुती  कपड़े  sara  संबंधी  विकास  में  हमारा  हिस्सा  होना  चाहिये  ।  भारतीय  व्यापार

 वहां भी  श्रनृूपात से  बढ़ना  चाहिये  |

 जी  च०  का०  भट्टाचार्य  :  सरकार  का  ध्यान  इस  समाचार  की  कौर  दिलाया

 गया  हैं  कि  लंकाशायर  कपड़ा  समुदाय  ने  लंदन  में  विदेशीਂ  जला  देने  का

 निश्चय  किया  ह  ।

 श्री  सुभाष  श्ञाह
 :

 माननीय  सदस्य  से  ही  मुझे  यह  जानकारी  मिली  हैं  ।

 शनी  काशीनाथ  पांडे  :  ब्रिटेन  में  भारत  से  कपड़ा  उस  देश में  उपभोग के  मंगाया

 ?

 जाता  है  या  उस  में  रहो बदल  कर  फिर  निर्यात  करने  के  लिए  मंगाया  जाता  हैं  aw

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  कुछ  तो
 देश

 में  ही  उपयोग के  लिए  होता  है  ak  कराची

 विदेशी  व्यापार  केलिए  पुनः परिष्कृत  किया  जाता  है  ।

 fet  त्यागी :  ब्रिटेन  के  साथ  हमारे  कंपड़ा  व्यापार  की  मात्रा  कितनी  हैं  ate

 उसका  मूल्य  कितना  ?

 fat  मनु भाई  शाह  :  वह  FeKo  लाख  गज  प्रति  वर्ष
 उसका  मूल्य  समय  समय  पर

 प्रचलित  व्यापारिक  कीमतों के  अनुसार  होता है  ।

 शबी  भागवत झा  क्या  सरकार
 ने

 इस  बात  की  छानबीन  कर  ली  है  कि  यहं

 प्रस्तावित  कमी  लंकाशायर  उद्योग  के  सामने  किन्हीं  कठिनाइयों  के  कारण  नहीं  बल्कि  यूरोपीय

 साझा  बाजार  में  ब्रिटेन  के  प्रस्तावित  प्रवेश  के  कारण है  ।

 पश्  मनु भाई  यूरोपीय  साझा  बाजार  की  कल्पना  से  पहले भी  यह  एक  विधिक

 बात थी  ।  वहां  के  कपड़ा  हितों  ने  ब्रिटिश  सरकार  श्र  हमारे  साथ  इस  मामले  पर  चर्चा

 कौ  वह  सब  सभा  को भ्रमणी  तरह  मालूम  इसलिये वह  कोई  नयी  स्थिति  नहीं

 हम  दोनों  ही  अर्थात  यूरोपीय  साझा  बाजार में  ब्रिटेन  का  प्रदेश  ate  ब्रिटेन

 के  साथ  निर्यात  व्यापार  की  के  बारे में  जागरूक हैं  ।

 श्री हेम  क्या  यह  संच  है  कि  अभी  हाल  में  ब्रिटिश  सरकार  ने  सरकारी  स्तर पर

 एक  करार  का  प्रस्ताव रखा  है  प्रौढ़  उद्योगों  के  स्तर  पर  नहीं
 ?  यदि  तो  उस  पर  सरकार

 की  क्या  राय  है  ?

 शप  मनु भाई  यह  दृष्टिकोण  नहीं  दृष्टिकोण  यह  है  कि  दोनों atc  व्यापार

 कौर  उद्योग के  बीच  जो  चर्चाएं  होती हैं  उनके  बारे  में  दोनों  ak  की  सरकारों  को  जानकारी

 दी  जाती है  ।

 श्री  दिवस्पति  स्वामी  :  इन  निर्यातों में  हथकरघे  के  कपड़े  का  निर्यात कितना  है  ?

 श्री  मनु भाई  वैसे  तो  अधिकतर  संगठित  कपड़ा  उद्योग  के  लिये  उस  कपड़े  के

 लिये  नही ं।

 कांगो  म  भारतीय  सेनिक

 +

 ait  हम  :

 2
 श्री  रामेश्वर  टाटिया  :

 नारायण दास  :

 प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या
 यह  सच  है  कि  पिछले  दिनों  में  कांगो  की  स्थिति  बहुत  सुधर  गई  है  ;  ate

 यदि  तो  क्यो  सरकार  ने  कोई  ऐसी  तारीख  निर्धारित  की  है  जिससे  पहिले

 सरकार  कांगो  से  हमारे  सारे  सैनिकों  को  बुला  लेगी  ?

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  लक्ष्मी  नहीं  ।

 जब  तक  करेगा के  श्री  शोरबे  प्रौर  कांगो  ली  केन्द्रीय  सरकार के  प्रधान
 sty

 के  बीच

 मूल  wait  में
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 कोई  समझौता नहीं  हो  निश्चित रूप  से  यह  नहीं  कहा  जा  सकता कि  कांगो  में  स्थिति

 सुघर गयी
 कटेगा

 की  जो  कांगो  में  मुख्य  समस्या  को  समाप्त  करने  में  कोई

 प्रगति नहीं  हुई  है  :  श्री  शोरबे  कौर  श्री  अदालत में  बातचीत हो  रद्दी है  सनौर  उनके  परिणामों

 बर
 बहुत  कुछ  निर्भर ह ै।

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 fait हेम  :  श्री  दौला ait  श्री  शोरबे  अपनी  सशस्त्र  सेनाओं  को  कांगो ली

 सेना में  मिलाने  कौर  कांगो  में
 कटंगा

 के  सम्पूर्ण विलय  के  लियें  कदम  उठाने के  लिये  हाल  ही

 के  निर्णय  को  ध्यान  में  रखते  क्या
 मैँ

 जान  सकता  हूं  कि  क्या  स्थिति  ऐसी  अच्छी  नहीं

 है  कि  हम  अपनी  सेनायें  वापस  बुला  लें
 ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  :.  नहीं
 ।

 स्थिति  इतनी  अच्छी  नहीं  है  कि  हम  अपनी

 सेनायें  वापस  बुला  लें
 ।  माननीय  सदस्य  के  समाचारपत्र  में  प्रकाशित  समाचार  पढ़ें  ।

 fait  हेम  बरसा  मैंने  पढ़े हैं  ।

 लक्ष्मी  मेनन
 :

 श्री  शोरबे  का  कहना  हे  कि  जब  तक  कांगोली  सेना  का

 आना-जाना नहीं  रोका  जाता  कौर  इससे  कटंगाई  सशस्त्र  सेना  को  खतरा  दूर  नहीं  दो  जाता

 तब  तक  वह  आगे  बातचीत  नहीं  करेंगे  ।

 हेम  घर्रा  :  मैंने भी  यह  समाचर पढ़ा  है  ।  स्थिति  यह  है  कि  कांगोली  सेना

 को  कटंगा  में  स्थान  लेने  की  संभावना  है  ।
 दूसरी  उन्होंने  कांगो  में  कटेगा  के  पूर्ण  रूप  से

 विलय के  प्रदान  की  जांच  के  लिये  एक  समिति  azar  आयोग  नियुक्त किया  है  ।

 fart  महोदय  :.  वह  बहस कर  रहे  वह  सीधे  प्रशन र्द्ध  |

 पति  हेम  ae
 :  पाकिस्तान  शर  चीन  जैसे  पड़ौसियों  द्वारा  सीमान्त  पर  स्थिति

 बिगाड़ने  के  कारण  सीमान्त  पर  अधिक  सेना  की  झ्ावर्यकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  यह

 उचित  नहीं  है  कि  हम

 महोदय  :  वह  बहस  कर  WE  सीघा  FAT  है  ?

 छी  हेम  ब्या
 :

 क्या  सेनाएं  वापस  बुलाना  उचित  नहीं  है
 ?

 श्रिया  महोदय
 :  मंत्री

 महोदय  उत्तर  दे  चुके  है ं।

 fait  हरि  विष्णु  कामत
 :

 प्रधान  मंत्री
 जी

 उत्तर  दे  सकते  हैं  ।

 pratt  मंत्री  car  वैदेशिक  कायें  मंत्री तथा  wey  शक्ति  मंत्री  जवाहरलाल  :

 हम  भ्रावश्यकता से  एक  दिन  भी  अधिक प्रदान  सेनाएं  कांगो में  नहीं  रखना  चाहते  |  हमने

 ये  सेनाएं  राष्ट्र  संघ  को  दी  हैं  ।  ग्रोवर यह  ते  करना  राष्ट्र संघ  का  काम है  कि  उन्होंने  अपना

 कार्य  समाप्त कर  दिया  है  या  नही ं।  इस  यद्यपि  कुछ  aren  के  चिह्न  हैं--शोबे  शौर

 wait  के  बीच  वार्ता--हमारा पुराना  भ्र  यह  है  कि  वह  कभी  भी  ट्ट  जाती  है  शर  ऐसे

 मामलों  में  श्री  शोम्बे  विरु वसनीय  नहीं  अतः  अरब  कोई  भी  कार्य  करना  ठीक  नहीं

 होगा  प्रौर  इससे  तक  किया  गया  कार्य  बेकार  हो  जायेगा  इनकी  अग्रेतर  वार्ता भी  टूट

 जायेगी  |
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 tat  हरि  विष्णु  कामत  :.  मांगों  में  सेना  भेजना  शौर  कांगोली  कार्यवाही में  उनका

 भाग  लेना  किस  हद  तक  सरकार की  विवाद  को शांतिपूर्वक हल  करने  की  श्रन्तदेशीय  अथवा

 अन्तर्राष्ट्रीय  कौर  पंचशील के  सिद्धान्तों के  अनुरूप है

 झष्यक्ष  महोदय  :.  अपनी-प्रगति  राय  है  ।

 tat  जवाहरलाल  नेहरु  :  यह  दोनों  के  अनुरूप

 हरि  विष्णु  मैं  सुन  नहीं  सका
 ।

 यह  दोनों के  अनुरूप है  ।

 शी  ही०  ना०
 क्या  सरकार

 का
 ध्यान  समाचार  पत्रों

 में
 प्रकाशित  इस

 समाचार  की  प्रो  दिलाया  गया ह  कि  गिंजेगा का  जीवन  खतरे में  ate  यदि  तो  क्या

 इस  मामले में  सरकार को  कुछ  पता है
 ?

 मैं  यह  इसलिये  पुछ  रहा  हूं  क्योंकि  उत्तर  के

 प्रथम
 भाग

 में  कहा  गया  है
 कि

 स्थिति  में  काफी  सुधार

 tet  जवाहर लाल  हमने  श्री  गिजेंगा के  खतरे में  होने के  बारे  में  समाचार

 पढ़े  हैं  ।

 गयी  वासुदेवन  संयुक्त  राष्ट्र की  सेनाग्र ों  उपस्थिति का  एक  प्रमुख  उद्देश्य

 went में  विदेशी  स्वार्थियों  को  निकालना  है  |  कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या  संयुक्त  राष्ट्र

 सेना  वह  उद्देश्य  पूरा  कर  चुकी  है  वहू  इस  उद्देश्य में  प्रसाद  रही  है  ?

 fat  जवाहरलाल गटर  मैं  नहीं  कह  सकता  कि  इसने  यह  उद्देश्य पुरा  किया  है  या  नहीं

 परन्तु यदि  समूची  कटंगाई  सेना  को  कांगोली  सेना  के  एकीकृत  नियंत्रण  में  रखा  तो  यह

 स्पष्ट है  कि  भाड़े के  सैनिक  भी  उस  सेना  के  अधीन  रहेंगे  जिनके  विरुद्ध  वह  कार्य
 कर  रहे  हैं

 wy  चले  जायेंगे  ॥

 श्री  ब्रजेश्वर  प्रसाद  :  क्या  हम  यह  समझें कि  जब  तक  कटेगा  कांगो  में  नहीं  मिल

 जाता  कांगो से  संयुक्त  राष्ट्र  सेनायें  नहीं  हटायी  जायेंगी
 ?

 श्री  आशिक  | गश्रच्यकष  महिला  :  एक  काल्पनिक  ।  ग्र गला

 कपड़े का  दाम

 श्री  याज्ञिक :

 शो  च०  काम  भट्टाचायं  :

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार को  पता  है  कि  कपड़ा  मिलों
 ने  नवीन  उत्पादन  शुल्क की  समूची

 कौर राशि  कपड़े  के  मूल  दामों  में  जोड़  दी  है  झर  उस  पर  कुल  लागत  छाप  दी  है  ;

 क्या  सरकार इस  मामले  में  कोई  कार्रवाई  करने  का  विचार  करती  है
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनुभाई  :

 श्र
 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा

 जाता  है  ।

 मूल  att  में
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 विवरण

 कपड़े पर  उत्पादन-दुबक में  सूत  पर  शुल्क  कौर  कपड़े  परे  शुल्क  शामिल  है  ।  नये

 उत्पादन
 के

 मोटे  कपड़े  पर  शुल्क  में  कमी
 कर  दी  गई  है  जब  कि  सुत  पर  दौर

 तैयार  कपड़े पर  शुल्क  में  वृद्धि  कर  दी  गई  जहां  तक  सुत  पर  शुल्क  का  सम्बन्ध  उद्योग

 ने  मिश्रित  शुल्क का  लगभग  छटा  हिस्सा  मूल्य  में  शामिल  किया  है  ।  कपड़े पर  मूल्य

 नियंत्रण  की  ऐ  पद्धति  केवल  कपड़े  के
 मिल

 से  निकलने के  समय  के  मूल्य  के  बारे  में

 है  ।  इसके  अतिरिक्त
 मिलें  कपड़े

 पर
 इस  मूल्य  साथ-साथ  उत्पादन-शुल्क  भी  छाप

 सकती है  इसको  ध्यान
 में

 रखते  इस  मामले  में  सरकार  द्वारा  कोई  कार्यवाही  किये

 जाने का  प्रदान  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 श्री  याति
 :

 क्या  मंत्री  महोदय  को  वित्त  मंत्री  जी  के  इस  वक्तव्य  का  पता  है  कि  बढ़िया

 कपड़े  पर  बढ़ाये  गये  उत्पादन-दुबक  को  मिलें  ग्लानि  लागत  में  शामिल कर  लेंगी  ?

 पश्च  सुभाष  शाह  :
 एसा  कोई  वक्तव्य  नहीं  दिया  गया  था  कि  वह  सब  भार  वे  उठायेंगे ।  तैयार

 बढ़िया  me  बहुत  पर  शुल्क  में  वुद्धि  श्रमिक  है  कौर  वर्तमान मूल्य  में  उसको

 सारी  को  खपाना  संभव  नहीं  है  ।

 fait  बहु  का०  भट्टाचार्य  :
 क्या  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  इस  बात  की  प्रो  दिलाया  गया  है  कि

 कपड़े  पर  छपे  हुये  दामों  में  मनमाने  ढंग  से  परिवर्तन  कर  दिया  जाता  है
 ?

 गयी  मनु भाई  शाह  नहीं  ।  ऐच्छिक मलय  नियंत्रण  जो  प्रत्येक  प्रदेश  में  सरकारी

 पदाधिकारियो ंके  से  किया  जाता  सन्तोषजनक  रूप  से  चल  tars  ।  परन्तु  व्यापारियों

 मिलों  ने  कुछ  गलत  काम  किये  हैं  ale  उनकी  हमेशा  कार्यवाही की  जाती है  ।

 थी  भागवत  at  आजाद
 :

 विवरण  से  यह  स्पष्ट  नहीं है  कि  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  समूचा

 उत्पादन शुल्क  निर्माताओं  ने  उपभोक्ताओं पर  डाल  दिया  है  ।

 fait  मनुभाई  शाह
 :

 मेंने  कुछ  नहीं  कहा  है
 ।
 मैंने  कहा  है

 कि
 सूत  पर  गल्प  को  इस  प्रकार  रखा

 गया  है  कि  इसका  छटा  भाग  मिलें  सहने  को  तैयार  हो  गयी  हैं  प्रौढ़  बाकी  पांच  भाग  उपभोक्ताओं  पर

 डाले
 जायेंगे

 ।  बाकी  के  लिये  er  छापा  जायगा
 ।

 हमारी  यह  है
 कि

 उद्योग  यथा  संभव
 रिक्त  भार वहन  करें  ।

 शी  न  बि०  महरोत्रा
 :

 कया  मंत्री  जी  को  इस  तरह  की  शिकायत  मिली  है  कि  फाइन  कपड़े

 पर  जो  प्राइस  छपी  हुई  होती  उससे  ज्यादा देनी  पड़ती  है
 ?

 श्री  मनु भाई  शाह
 :

 ऐसी  शिकायत  तो  नहीं  पायी है
 ।  लेकिन

 जो  पिछले  दिनों
 बजट

 के
 बारे

 में  एनाउंसमेंट gar  ar  जिसमें  तीन  पैसे  से  २१  पैसे  की  एक्साइज  ड्यूटी  कर
 दी

 गयी  उस  बारे  में

 कुछ  शिकायत  ।

 थी  याज्ञिक  :
 क्या  मंत्री  महोदय  को  पता  है

 कि
 बढ़े  ह्य  उत्पादन  का  सारा  भार  उत्पादकों

 द्वारा  उपभोक्ताओं  पर  डाल  दिया  गया  है  ?

 शी  सुभाष  शाह
 :

 जहां  मीडियम  शौर
 are

 मीडियम  किस्म के  कपड़े  क़ा

 संबंघ  Trae  Tew  के  परिणामस्वरूप  इसमें  कमी  हुई  है
 |

 केवलਂ  इन  सुपर  फाइन  जैसे  ATE

 मूल  अंग्रेजी में
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 झारकंडी  CMA  मसंराइज्ड  कपड़े  पर  ३  नये  पैसे  से  लेकर  २१  नये  पैसे  तक  की  उत्पादन-शुल्क  मैं

 वृद्धि  की  गयी  सरकार  यह  आशा  नहीं  कर  सकती  कि  सारा  भार  उद्योग  को  वहन  करना  पड़ेगा  ।

 फिर भी  किस  हद  तक  इसे  वहन  किया  जा  सकता  प्रयत्न  यह  करने  का  है  ।

 श्रफगा  निर्यात  से  आयात  किये  गय  wal  के  दाम

 1* १२३६.  श्री हेम  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यद  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  ag  सच  है  कि  अफगानिस्तान से  आयात  किये  जाने  वाले  मेवों  के  दाम  काफी

 बढ़े
 गये  हैं  ;

 तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 सरकार  ने  हालत  को  सुधारने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तरराष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  सुन  भाई
 :  से

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 पिछले  वर्ष  मूल्य  बढ़  गये  थे  परन्तु  हाल  ही  में  उनमें  काफी  गिरावट  पायी  है  ।

 PERL  में  ग्रफगानिस्तान  ate  पाकिस्तान  के  बीच  सड़क  मार्ग  बन्द  हो  जाने

 से  मेवे  भारत  में  हवाई  जहाज  से  लाने  पर  जिससे  भाड़ा  में  व्यय  से  मूल्यों में  वृद्धि  हुई

 सरकार
 ने  अफगानिस्तान से  ईरानी  पत्तनों  के  जरिये

 मेवे  के
 आयात

 की safe दी

 है  ।  इससे  मूल्यों  में  काफी  गिरावट  ait  है  ।

 ी  हेम  कया  यह  सच  है  कि
 विमान  भाड़े  में  वृद्धि के  कारण  मूल्यों  में  वृद्धि  हुई

 पची  मनु भाई  यह  सच  है  कि  क्योंकि  सड़क  मार्ग  से  मेवे  लाना  संभव  नहीं  था  ग्रौर वें

 विमान  द्वारा  लाये  जाने  थे  ।  मूल्यों  में  कुछ  वृद्धि  हुई  है  ।

 fat हेम  राज  :  या  यह  भी  सच  है  कि  विमान  भाड़ा  शरीक  होने  शगानिस्तान

 चाय  के  निर्यात  में  भी  कमी  हुई  है
 ?

 धी  मनु भाई शाह  :  हमारे  निर्यात  में  कोई  कमी  नहीं  हुई  है  हम  ध्यान  दे  रहे  हैं  इस  बात

 का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  कि  निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  भारत  कौर  fear  के  बीच  एयर  इंडिया  की

 भाड़ा  की  उड़ान  होती

 tet  हेमराज
 :

 जहां  तक  इन  चीजों  के  निर्यात  का  संबंध  क्या  किराये  कौर  भाड़े  में  कमी

 करने  के  प्रयत्न  किये  जायेंगे  ?

 fat  मनु भाई  शाह  :
 सरकारी  क्षेत्र  दवारा  चल  रही

 वाणिज्यिक  सेवा
 भ्र पने  भाड़े  कौर  किराये

 में  कमी  क्यों  करे  ?  हमें  यह  देखना  है  कि  हम  निर्यात  में  कि  गर स  टन  दे  सकते हैं  परन्तु

 a

 मूल  अंग्रेजी में
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 सेंसर ate  नियम

 १२३७.  श्री  फा पाल सिंह  :  क्या  सुचना  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है
 कि

 कुछ  सप्ताह  पू  बम्बई  में  दिये  गयें  वक्तव्य  में  उन्होंने  कहा था  कि

 फिल्म  सेंसर  नियमों  में  कुछ  ale  ढिलाई  की  जायेगी
 ~

 क्या  यह  भी  सच  है
 कि

 उन्होंने  कहा  था  कि  नियमों में  प्रस्तावित ढिलाई  के  परिणाम

 स्वरूप  सरकार  को  प्रति  करोड़ों  रुपये का  लाभ  होगा  ;

 यदि  तो  क्या  सेंसर  नियमों  में  दिलाई  करने  की  योजना  dare कर  ली  गई  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 सुचना  प्रसारण  मंत्रालय में  उपमंत्री  दाम  एक  सामाजिक  जलसे

 में  फिल्म  उद्योग  के  एक  प्रतिनिधि  ने  यह  सुझाव  सखा  था  कि  fas  देश  के  बाहर  दिखाई  जाने  वाली

 भारतीय  फिल्मों  के  लिये  सेंसरशिप  के  नियम  नरम  रखें  जायें
 |

 जवाब  में  सूचना  प्रसारण  मंत्री
 ने  इस  बारे में  जांच  कराने  का  वायदा  किया  था  |

 नही ं।

 इस  सुझाव  पर  wal  विचार  हो  रहा  है  ।

 यशपाल  सिंह  :  कया  सुचना  मंत्री  को  ज्ञात  हैं  कि  वर्ग  इस  तरह  की  फिल्मों  पर  से

 बन्ध  ढीला  कर  दिया  गया  तो  जो  हमारी  फिल्में  बाहर  जाती  हैं  उनका  स्तर  गिर  जायेगा

 थी  दाम  नाथ  :  यह  बिल्कुल  सही  है  कि  नगर  हम  दो  स्टैंड  एक  यहां  दिखायी जाने

 वाली  फिल्मों  के  लिये  are  दूसरा  बाहर  जाने  वाली  फिल्मों  के  तो  उससे  दूसरे  लोग  यह  कहेंगे

 कि  एक  चीज  जो  हम  att  मुल्क  के  लिये  मुनासिब नहीं  समझते  वह  दूसरे  मुल्कों  के  लिये  मुनासिब

 ख्याल  करते  हैं  ।

 थो  यदा पाल सिंह  क्या  सरकार  को  यह  पता  है  कि  इस  तरह  का  ग्रा इवा सन  देने  से  वहां  उनका

 उत्साहवर्धन  है प्र ौर  यह  श्रीनिवासन  बैकलेस  है
 ?

 att  शाम  मेंने  अभी  ast  किया  कि  कोई  ऐसा  श्राइवासन  नहीं  दिया  गया
 ।  fas

 यह  कहा  गया  है  कि  जो  कुछ  सजेशन  है  उस  पर  विचार  किया  जायेगा  ।  लेकिन  यह  बहुत  बड़ा  पेचीदा

 सवाल  है  कौर  इस  पर  गौर  करने  के  बाद  ही  कोई  राय  कायम  की  जा  सकती  है  ।

 थी हेम  बहुधा  :  क्या  यह  सच  है  कि  are  ऐसे  जिनके  शीर्षक  ऐसे  गिरे  हुये  होते  हैं

 कि  जिससे समचे  देश  पर  कलंक  लगता  का  ठगਂ  की  अनुमति  दे  दी  जाती  है
 ?

 महोदय  नया  यह  बात  मेरी  जानकारी  के  लिये  है
 ?

 |  हेम  क  :  नहीं  ।  मैं  प्रश्न  पूछता  हूं
 ।

 क्या  में  जान  सकता  हूं
 कि

 कया  यह  सच  है  कि

 अक्सर ऐसे  जिनके  शीर्षक गिरे  हुये  होते हैं  are  जिनसे  समूचे  नगर  पर  कलंक  लगता
 जैसे

 का  ठगਂ  को  पास  कर  दिया  जाता  है  ग्रोवर  यदि  तो  क्या  हम  यह  समझें  कि

 शीर्षक पर सेंसर बोडे पर  सेंसर  ats  विचार  नहीं  कर  सकता
 ?

 tet  बाम  नाथ  :  ऐसा  नहीं  है  ।  में  समझता  हूं
 कि

 सेंसर  बोर्ड  शशांक  पर
 भी

 विचार  करता

 है  ।

 1  मल  wit  में
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 1  है  प्रभात कार  :  क्या  सुचना  प्रौर  प्रसारण  मंत्रालय  का  ध्यान  इस  बात  की  दिलाया

 गया है  कि  २न  चित्रों  में  से  कुछ  के  बारे  में  जिनका  इस  देश  के  युवकों  पर  कुप्रभाव  पड़ता  कलकत्ता

 निगम
 बहुत  चिन्तित  है  सनौर  यदि  तो  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  इन  चित्रों  को

 पास  करने  वाले

 सेंसर  बोर्डे  के  बारे  में  सरकार  क्या  कदम  उठायेगी ?

 धी  शाम  नाथ  :  सरकार  ने  सेंसर  बोर्ड  के  लिये  कुछ  सिद्धांत  बनाये  हैं  are  इन  चित्रों  को
 पास

 करते  समय  प्रौढ़  प्रमाणित  करते  समय  सेंसर  ब्रोड  द्वारा  वे  सिद्धांत  wars जाते  हैं

 tat मे०  रू०  कुमारन  :  क्या  सरकार  संविहित  आघार  पर  चित्रों  की  हस्तलिपि का

 बारीक  रूप  से  परीक्षण  करने  के  लिये  कदम  उठायेगी ?

 श्री  दाम  नाथ  :  वह  बात  विचाराधीन है  ।  परन्तु  इससे  af लाभ  नहीं  होगा  ।  हमारा

 एसा  विचार  है  ।

 डा०  गोविन्द  दास  :  क्या  यह  बात  सही  नहीं  है  कि  हमारे  सेंसर  के  नियम  श्रभी  भी  बहुत  ढीले

 जिससे कि  we  तरह  के  चित्र आरा  जाते  हैं  जिससे  हमारे  यहां  का  नैतिक  स्तर  बिगड़  क्या

 इस  बात  विचार  सकती  कि  ये  नियम  प्रौढ़  भी  कड़े  किये  जायें
 ?

 शी  शाम  नाथ  :  यह  अ्रपनी-प्रपनी राय  है

 शो  प्र  का०  भट्टाचार्य  :  क्या  पहले  मंत्रालय  के  अधीन  सेंसर  द्वारा  अपनाये  जा  रहे

 सिद्धांतों  में  श्री  परिवर्तन किया  जा  रहा  है  ?

 श्री  दाम  नाथ  :  नहीं ।  एसा  कोई  इरादा  नहीं  है  ।

 tat  त्यागी  :  सेंसर  ats  फिल्म  तैयार  हो  जाने  बाद  ही  परीक्षण  करता  है  था  यह

 का  परीक्षण भी  करता  है  ?

 tat  दाम  नाथ  :  वाज  दफा  वे  भी  देखते  हैं  परन्तु  सामान्यतया  वे  फिल्म  तैयार  हो  जाने

 के  बाद  ही  उसे  देखते  हैं  ।

 धी  नी०
 श्रीकांत  नायर

 :  क्या  यह  संच  है
 कि

 सेंसर  बोर्ड  द्वारा  नेष्तिकतावाद का  इतना

 अनुसरण  किया  जाता  है  कि  इसने  श्रन्तर्राष्ट्रीय  उपभोग के  लिये  बनाई  गई  फिल्‍मों की किस्म ही की  किस्म  ही

 गिरा दी  है  ?

 थी  दाम  नाथ  :  यह  प्रयास-ग्रीन है  ।

 इन्द्रजीत लाल  मल्होत्रा  :  क्या  आन्तरिक  उपभोग  के  लिये  भी  परीक्षण  के  नियमों  में  re

 देने  के  लिये  चलचित्र  उद्योग  द्वारा  कोई  अभ्यावेदन  दिया  गया  है
 ?

 शी  शाम नाथ  :  चलचित्र  उद्योग  समय-समय  पर  ऐसे  ग्रम्यावेदन  देता  है  ।  उन

 जेसे  ही  वे  प्राप्त होते  विचार  किया  जाता  है  परन्तु  सरकार  की  राय  में  परीक्षण  की  वर्तमान  नीति

 में  किसी  परिवहन की  आवश्यकता नहीं  है  ।

 fat  वारियर  :  सेंसर  ats  उन  का  कसे  परीक्षण  करता  है  जो  उन  कार्यों  पर

 Fra  होते  हैं  जिन्हें  साहित्य  अकादमी  द्वारा  प्रमाणपत्र  अथवा  पारितोषिक  दिये  गये  हैं
 ?

 fat  दाम  नाय :
 GH

 उका
 Ta  नहीं

 मूल  अंग्रेजी
 में

 1194  (Ai)  LSD
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 थी  वॉरियर  :  ऐसे  उदाहरण  हैं  ।

 ||
 गश्रष्यक्ष  महोदय

 :  अगला  |

 जोवन  बीमा  निगम  दवारा  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  को  विजय  सहायता

 +

 श्री  भागवत झा  आजाद  :

 ।  थी  हरिश्चन्द्र  माथुर
 :

 थी  टाटिया |

 थीं  शि नारायण  दास १२३५.
 {

 थी  वासुदेवन नायर  :
 थी  प्र०  चचा  बरखा  :

 डाल  लकष्मीमल्ल  सचिवों  :

 वाणिज्य
 तथा

 उद्योग  मंत्री  य  बताने  की  छपा  करेंगे कि  :

 क्या  जीवन  बीमा  निगम  ने  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  को  वित्तीय  सहायता  देना

 स्वीकार  कर  लिया  है  1  और

 यदि  तह  किस  सीमा  तक  श्र  किस  रूप  में  ?

 तथा  sate  मंत्रालय  स  उद्योग  मंत्री  कानूनों )  :  शौर  एक

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  |

 विवरण

 जीवन  बीमा  निगम  ने  सहकारी  संस्थानों  कौर  संयुक्त  eee  सेवायों  को  ऋण

 देना  स्वीकार  कर  लिया  जो  संबद्ध  राज्य  सरकार  द्वारा  मूलधन  तथा  उस  पर  ब्याज

 की  श्रदायंगी  की  शत  प्रति  शत  गारंटी  दे  कर  प्रौद्योगिक  बस्तियों  की  कुल  लागत  कें

 ६०  प्रतिशत  तक  औद्योगिक  बस्ती  स्थापित  करने  का  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  भागवत  झा  आजाद  :  कया  जीवन  बीमा  निगम  ने  कोई  aia  दिया  है  कि  ar

 यह  बिना  शर्त  उन  को  धन  सौंप  या  क्या  यह  ठोस  धन  विनियोजन  के  सिद्धांतों  पर

 कोई  प्राथमिकता  का  संकेत  देगा  ?

 श्री  कानूनगो
 :  यह  विवरण  में  बताया  गया  है  ।  जीवन  बीमा  निगम  ने  यह  सिद्धांत

 स्वीकार  कर  किया  है  frag  एक  औद्योगिक  सम्पदा  की  ६०  प्रतिशत  तक  ऋण

 यदि  शेष  धन  सेवकों ७ ह्  द्वारा  लगाया  जाए  कौर  समूची  राशि  क  गारंटी  राज्य  सरकार

 द्वारा  दी  जाती  है  ।

 fart  भागवत  झा  आजाद  :  कया  aa  तक  किसी  राज्य  सरकार  ने  ऋण  की  गारंटी

 दी  है  ?

 थी  कानूनगो  :  जी  कभी  नहीं  ।

 ची  वासुदेवन  नायर  :
 जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  ऐसे  ऋण  के  लिये  किस  दर

 पर
 ब्याज

 जाता  है  ?

 में मूल  मय
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 i  कान नगों  :  इस  का  निश्चय  समय  समय  पर  किया  जाएगा

 fat  प्रभात  कार  :  विवरण में  कहा  है  कि  जीवन  बीमा  निगम  ने  ऋण  देना  स्वीकार

 कर  लिया  है  ।  क्या  कोई  ऋण  छोटे  पैमाने  के  उद्योंगों  के  लिये  दिया  गया  है
 ?

 श्री  कानूनगो  :  जी  नहीं  |

 श्री  यामलाल  ग्राफ  :  क्या  इसमें  उद्योगों  के  लिये  मशीनरी  कौर  पूंजी  के

 लिये  ऋण  शामिल है
 ?

 श्र  writ  sag  औद्योगिक  बस्तियों  के  लिये  जो  सहकारी  deepal  संयुक्त

 cere  सेवायों  द्वारा  चलाई  जाएगी  जिन  में  इमारतें  कौर  wea  सुविधाएं  ania  al

 गधों  महेश्वर  नायक  :  क्या  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  के  मत  पूछे  गये  हैं  शर  यदि

 तो  किन  राज्यों  ने  अपने  मत  बतायें  हैं  कौर  क्या  मत  दिये  हैं
 ?

 pat  कान नगों  :  यह  बहुत  जल्दी  है  ।  यह  रियायत  है  जो  जीवन  बीमा  निगम  ने

 दी  है  ग्रोवर  इस  का  ल।भ  उठाना  संवर्धकों  कौर  राज्य  सरकार  का  काम  है

 करो  हवा  ना०
 तिवारी

 :  इस  बात  की  दृष्टि  से  कि  कोई  राज्य  सरकार  गारंटी  देने  के

 लिये  sar  तैयार  नहीं  क्या  हम  समझ  सकते  हैं  कि  राज्य  सरकारें  मांगी  गई  राशि  के

 लिये  गारंटी  देने  की  इच्छुक  नहीं  हैं
 ?

 गंदी  कानूनों
 :  इतने  शीघ्र  कोई  निष्कर्ष  नहीं  निकाला  जा  सकता  ।  प्रस्ताव पर  लगभग

 तीन  महीने  पहले  haar  किया  गया  था  ।
 e

 :  भ्रामक  ay  के  लिये  इस  योजना  के  लिये  कितनी  राशि  अब  तक Talo  चं०  बर्रा

 प्रभावित की  गई  है  ?

 श्री  कानूनों  :  ल्  किसी  व्यक्ति  के  द्वारा  आवंटन  का  प्रश्न नहीं  यह  ऋण  के

 लिये
 ह
 होने  वाले  प्रस्ताव  का  WRIT  है  ।

 प्रधान  मंत्री  को  फिजो  का  तार

 1१२४०  श्री  दी०  चे  शर्मा : वप्रा  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह सच  हैं  कि  श्री  फिजो  ने  उनकों एक  तार  भेजा  है  जिसमें  उन्होंने  व्यक्तिगत

 बातचीत  द्वारा  निगाहों  के  मामले  को  सलमान  की  अपी ल  की  है  और  उनसे  मिलने की  इच्छा

 व्यक्त की  है  व्र

 यदि  तो  तार  का  क्या  ब्यौरा  है

 क्या  कोई  उत्तर  भेज  दिया  गया  है  कौर

 यदि  हां  तो  उसका  ब्योरा  क्या है
 ?

 बदे  शिक-कार्य  मंत्री के  सभा  सचिव  डा०

 तार  में  लिखा  है  को  मारने  सेहम  सब  को  दुख  होता है  भ्र  हमारा

 मान  घटता  है  ।  हमें  बातचीत  कर  के  मामलों  को  स्तरीय  wea  लोगों  के  समान
 ग

 सुलझाना
 चाहिये

 ।

 मूल  अंग्रेजी  में में
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 जी  नही ं।

 सवाल  पदा  नहीं  होता  ।

 s
 fait दी०  |  मंत्री  ने  श्री  फिजो  के  साथ  क्यों  कोई  बातचीत  नहीं

 ae  विद्रोही  गतिविधियों  को  रुकवा  सकते थे  ।

 परिधान  मंत्री  तथा  वं  दैनिक  कार्य  मंत्री  तथा  भ्रणदाक्ति  मंत्री  जवाहरलाल

 मुझे  बिल्कुल  स्पष्ट  पता  नहीं  लगा
 कि

 माननीय  सदस्य  ने  क्या  कहा  है  ।  उन्हांने  मुझे  पूछा

 हैकि at  श्री  फिजो  के  साथ  बातचीत  क्यों  नहीं  की  ।  मैंने  बातचीत इस  लिये  नहीं  की

 कि  मेंने  ऐसा  करना  उचित  नहीं  समझा  ।

 है  कि  श्री  फिजो शी  हरि  विष्णु  कामत
 :  क्या  यह  सही  नहीं  हैकि  सरकार  की  नोति  यह  है

 के  साथ  कोई  बात  न  की  जाए  जब  तक  कि  वह  विद्रोही  नागा  संगठन  को  भंग  नहीं  कर र  देता  ?

 शी  जवाहरलाल नेहरु  :  ऐसी  कोई  अनन्य  नीति  नहीं  हैं  ।  किन्तु  जहां  यह  स्पष्ट  है  कि

 श्री  चीजों  इस  मामलेਂ  का  प्रचार  लाभ  उठाना  चाहता  हम  उसे  प्रोत्साहित  करना  नहीं

 चाहते  |

 fart हेम  बुझा  कया  सरकार  का  ध्यान  श्री  दिलो  aa  द्वारा श्री  फौजों  को  हाल  में

 &  लिखे  गये  एक  पत्र  की  are  आकर्षित  करवाया  गया  है  जिसमें  लिखा है  कि

 हमारे  नागा  भाइयों  जो  wat  भी  छिपे  हुए  हैं  हमेशा  सामने  wrt  ौर

 इस  नवीन  नागालैंड  राज्य  का  निर्माण  करने  में  हमारा  सहयोंग  देने  के  लिये

 स्वागत  हैं  ।

 aig  ऐसी  बात  तो  क्या  सरकार  विद्रोही  नागाओं  के  साथ  राजनीतिक  समझौता

 करन  z q  विचार करती  है  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरु  :
 सरकार  हमेशा  सभी  विरोधियों  के  साथ  राजनीतिक

 झौता  करना  चाहती  चाह ेवे  कोई  भी  हों  ake  कहीं  भी  हों  ।  सरकार  water  दृष्टिकोण

 नहीं  किन्तु  बात  यह  fe  राजनीतिक  समझौता  सही  समझौता  होना

 चाहिये  श्र  परिस्थितियों के  अनसार  होना  चाहिये  ।  नागालैंड  में  हम  जितना  कर  सकत े*

 ह  किया  क लसा  कि  सभा  को  पता  यहां  शीघ्र  ही  उनको  पुरा  राज्य  देने  का

 विधेयक  विद्रोही  नागाओं  को  सामने  or  कर  इसके  निर्माण  में  भाग  लेने

 की  स्वतंत्रता है  ।

 नी  न  घ०  भट्टाचार्य  :
 क्या

 तार  पूर्व
 पाकिस्तान  से  पाया  है

 ?

 tat  जवाहरलाल नेहरु  :  मे
 समझता  हूं  यह  तार  इंगलेंड  से  कराया  है  ।

 मूल  wast  में
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 बच्चों को  नौकर  रखना

 ॥  बो  महर  नावक
 :

 गर १८
 श्रीमती  मैमूना  सुल्तान  :

 क्या  श्रम  शौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि  दिल्‍ली में  दुकानों  में  काम  करने  के  लिये  we  घरेलू

 कर्मचारियों  के  रूप  में  बहुत  कम  मजूरी
 पर

 बारह  वर्ष  से  कम  थि  के  बच्चों को  नौकर

 रखने  की  प्रथा  बहुत  फैल  गई  है  कौर  दिल्ली  दुकान  तथा  संस्थापन  अघिनियम  इस  प्रथा

 को  खत्म  करने  में  असमथ  रहा  है  ;

 क्या  ऐसे  कमंचारियों  की  संख्या  के  बारे  में  कुछ  पता  लगाया  गया  है

 यदि  at  वास्तविक  स्थिति  क्या है  ;

 इस  बुराई  को  रोकने  के  लिये  सरकार  कारगर  उपाय  कर  रही  है  ?

 कौर  रोजगार  मंत्रालय  में  अम  मंत्री  १२  वर्ष  से  कम  वायु के

 बच्चों  की  नौकरी  दूकान  कौर  प्रतिष्ठानों  VEY  के  हे  भाने

 बाली  दुकानों  ate  प्रतिष्ठानों  में  निषिद्ध  है  |

 जहां  तक  १२  वर्ष  से  कम  च्च्  के  बच्चों
 की

 घरेलू  नौकरों  के  रूप  में  नौकरी  का

 प्रशन  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  घरेलू  नौकरों  की  नौकरी  का  विनियमन  करने

 की  कोई  विधि  नहीं  है  ।

 से  दिल्‍ली  दुकान  are  प्रतिष्ठान  १९५४  के  अंतगर्त  नियमित

 निरीक्षण  किया  जाता  है  किन्तु  कोई  बच्चा  काम  करता  हुमा  नहीं  पाया  गया  ।

 घरेलू  नौकरों  के  तौर  पर  काम  करते  हुएਂ  १२  वर्ष से  कम  राय  के  बच्चों के  बारे

 में  कोई  अनुमान  नहीं  लगावा  गया  |

 श्री  महेश्वर नायक  :  माननीय  मंत्री  ने  बताया  है
 कि  बच्चों  की  नौकरों  की  शर्तों  के

 बारे  में  नियमित  निरीक्षण  किया  जाता  है  ।  क्या  यह  देखने  के  लिये  कि  १२  वर्ष के  कस

 के  बच्चे  दुकानों  पर  नौकर  रखे
 जाते

 हैं  अभी
 तक

 कोई  निरीक्षण  किया गया  है  ?

 श्री हाथो  :  जी  निरीक्षण  किये  जाते  जांच  भी  को  जाती  है  और  दिल्ली  प्रशासन

 को  किसी  ऐसे  मामले  का  पता  नहीं  चला  जहां  १२  वर्ष  से  कम  जरायु  के  बच्चे  नौकर  रखे  गये  हों  ।

 पश्  महेश्वर  नायक
 :

 यदि  १२  वर्ष  से  कम  वायु  के  बच्चे  घरेलू  नौकर  रखे  जाते  कया  उनकी

 दिक्षा के  लिये  कोई  व्यवस्था की  जाती  ।

 tat  हाथो  :  जैसा  मेंने  कहा  घर  लू  नौकरों  के  लिये  काई  विधि  नहीं  हे  ।

 वजह  क्या  सरकार  का  ध्यान  स्टेट्समैन  के  a  स्तम्श्र की श्रोर की  कौर  दिलाया

 गया  जिसमें
 दो

 स्तम्भ  के  लेख  के  साथ  बीस  साल  से  कम  वायु  के  एक  व्यक्ति  का  चित्र  छापा  गया

 जिसमें  यह  कहा  गया  था  कि  दिल्‍ली  की  दुकानों  ्र  रेस्तरां  में  बीस  वर्ष  से  कम  वायु  के  काम  करने

 वाले  लड़कों  को  प्रतिदिन  केवल  १५  नये  पैसे  मिलते  यदि  तो  क्या  इस  समाचार  के  छपने के

 बाद  कोई  जांच  की  गईं  थी

 ?

 मूल  अंग्रे
 जी

 में
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 थी  हाथी  :  मुझे  यह  सुचना  माननीय  सदस्य  से  प्राप्त हुई  है  ।

 fatten  बर्पा  इस
 जसी  गम्भीर  समस्या  की  जांच  करना  दिल्‍ली  प्रशासन  का  काम  था  जहां

 बीस  वर्ष  से  कम  प्राय  वाले  लोगों  को  केवल  १४  नयें  पैसे  प्रतिदिन  मिलते हैं  ।

 महोदय  :  माननीय  सदस्य  का  प्रश्न
 था

 कि  क्या  रिपोर्टे  छपने  के  बाद  सरकार  ने  जांच

 की  af
 मंत्री

 जी  ने  उत्तर  दिया  है  कि  प्रभी  तक  उनको  कोई  सुचना नहीं  थी  शर  उन्हें  सुचना  माननीय

 सदस्य  से  प्राप्त  हुई  उन्हों  ने  यह  भी  कहा  है  कि  उन्होंने  दर्शन  प्रयास  से  पूछताछ  की  कौर  ऐसे  किसी

 मामले  की  सुवरन  नहीं  मिली  |  वह  झर  क्या  चाहते  हैं
 ?

 श्री  क्या  सरकार  घरेलू  नौकरों  की  सेवायों  की  शर्तों  का  विनियमित  करने  के

 लिये  विधि  बताने  का  विचार  करती  है
 ?

 श्री  हाथी  :  इस  समय  कोई  विचार  नहीं

 गजनी नाथ  पाई  :  कुछ  समय  जब  दिल्‍ली  में  घरेलू  नौकरों ने  हड़ताल  की  श्री  नन्दा ने

 सभा  रिज़वान  दिया  था  कि  सरकार  एक  विधि  बता  रही  थी  अर  प्रा इव वासन  दिया  गयਂ  था

 fe  यह  पुरःस्थापित at  जायेंगी  ।  wa  माननीय  मंत्री  का  उत्तर  उस  weaved के  बिलकूल

 प्रतिकूल  हैं  ।  स्थिति  क्या  है
 ?

 श्री  हाथो
 :  पिछल े२  १/२  वर्षों  से  घरेलू  नौकरों  की  शिकायतों  att  उनकी  सेवा  को  दाँतों

 के  लिये  एक  पृथक  अनुभाग  है  ।  विशेष  कल्याण  अघिकारी  भी  शिकायतें  प्राप्त  करने  कौर  सेवा  की

 जांच  करने  के  लिये  प्रभारी  रखे  गये  थे  पिछले २  १/२  वर्षों  में  हमें  कर्मचारियों से  केवल

 तीन  शिकायतें  प्राप्त हुई  हैं  कौर  मालिकों  से  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ।  हमारे  पास  यही  ग्रांकड़े  हैं  ।

 इंसका यह  we  है  कि  इस  समय  ऐसी  विधि  बनाने  के  लिये  कोई  पर्याप्त  कारण  नहीं  है
 ।  किन्तु यदि

 हम  देखेंगे  कि  कुछ  विशेष  परिस्थतियां  हैं  तो  हम  इस  पर  विचार  करेंगे  ।

 परोपीय  साझा  बाजार

 +

 श्री  ६." ह ०  च०
 १२४२  i  श्री  रामेश्वर  टाटिया

 कया  वाणिज्य  तथा  -  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  रकबा  करें  गे  कि  क्या  ब्रिटिश  कॉमनवेल्थ  रिलेशन्स

 सेक्रेटरी के  १९६२  के  मध्य  में  केन्द्रीय  सरकार  के  साथ  यूरोपीय  साझा  बाजार  में  ब्रिटेन  के

 प्रस्तावित प्रवेश  बारे  में  बातचीत करने  के  लिये  नई  दिल्‍ली  ars  की  संभावना  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तेरष्ट्रोय व्यापार  मंत्री  :  भारत

 सरकार  के  पास  इस  ग्राह्य  की  कोई  सुचना  नहीं  are  कि  ब्रिटिश  राष्ट्र मंडलीय  संबंध  के  प्रभारी

 सचिव  जन  के  मध्य  तक  नई  दिल्‍ली  त्र  रहे  हैं  ।

 fait  to  चे  :  इस  समस्या  के
 किन

 चक  teat  पर  ब्रिटिश  राष्ट्रमंडलीय  संबंध

 सचिव के  साथ  उनके  arma  दौरे  में  बातचीत  की  जायगी  कौर  क्या  उनके  साथ  किन्हीं  राजनैतिक

 मामलों की  भी  चर्चा  जायेगी ?

 forma  महोदय  :  जब  उन्हें  उनके  झा गमन  की  सूचना  नहीं तो  चर्चा  का
 प्रश्न

 कैसे
 उठता

 ?

 नाता

 wat  मैं
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 श्री  वॉरियर  :  क्या  यह  सही  नहीं  है  कि  ब्रिटेन  ने  यूरोपीय  साझा  बाजार  में  सम्मिलित  होने

 के  लिये  करार  कर  लिया  है  कौर  एसी  बात  चीत  की  जरूरत  नहीं  है  ?

 व्यक्  महोदय
 :  वह  नई  दिल्‍ली  नहीं  रहे  हैं  ।

 थी  हेम  के क  क्या  सरकार  का  ध्यान  श्री  स्प  इंदव  के  हाल  के  बयान  की  कौर  दिलाया  गया

 कि  जिसमें  सुझाव  दिया  गया  है  कि  यूरोपीय साझा  बाजार के  बुरे  प्रभावों का  मुकाबला  करने
 के

 एक  orate  संगठन  बनाने  के  बारे  में  संयुक्त  राष्ट्रसंघ  के  तत्वावधान  में  एक  श्रन्तर्राष्ट्रीय

 सम्मेलन होना  चाहिये  ate यदि  तो  इस  के  बारे  मे  सरकार  की  प्रतिक्रिया  रया  है
 ?

 महोदय
 :

 यह  सर्वथा  भिन्न  wer  है
 ।

 पाक  श्रीमती  ssa  के  क्षेत्र  पर  चीनियों  का  दावा

 +

 |  शी  Wo  do
 |

 शी  प्रकादावीर  शास्त्री  :

 १२४३.  थी  राम  सेवक  यादव

 |  श्रीमती
 सावित्री  निगम

 बागड़ी

 कया  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  रावलपिंडी  से  प्रकाशित  नामक  पाकिस्तान के  सरकारी

 त  काश्मीर  में अखबार  के  नवीनतम  संस्करण में  यह  संमाचार  छपा  है  कि  चीनी  यों  ने  पाक-झ्रधिकृ

 ः  हजार  मील  क्षेत्र  का  दावा  किया  है  ;

 क्या यह  भी  सच  है  कि  झपने  दावे  का  समर्थन  करने  के  लिये  चीनियों ने  कुछ  दस्तावेजों

 tare  निदेश  किया  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  fe  को  जानुल्ला  खां  ने  काश्मीर  के  प्रश्न  पर  सुरक्षा  परिषद  में

 चीन  पाकिस्तान  समझौते का  भी  उल्लेख  किया  था  ;

 यदि  तो  सरकार  ने  चीन  पाकिस्तान  ae  सुरक्षा  परिषद  को  विरोध
 :  शादी  भेजे  हैं  ?

 (=)  क्या  इन  विरोध  पत्रों  में  से  किसी का  उत्तर  मिला है  ;  ate

 यदि  तो  उसका  ब्योरा क्या  है  ?

 कार्य  मंत्रालय में  उपमंत्री  दिनेश  :
 सरकार  का  ध्यान

 पाकिस्तान

 सरकार
 के  साप्ताहिक  पत्र  जम्हूरियतਂ  में  छपे  एक  लेख  की  कौर  आकर्षित  किया  गया  है

 जिसमें

 पाकिस्तान  झधिकुत  शामिल  के  लगभग
 Sooo

 से  ६०००  वर्गमील के  इलाके  पर  चीनियों के  दाबे
 पका  उल्लेख है  ।

 जम्हूरियत के  इस  लेख  में  चीनी  veal में  दिखाई  गई  की  चेर्चा  की  गई  हैं
 ।

 सरकार  को  इसका  पता  नहीं  हैं
 कि

 चीनियों  ने  प्रभी  तक  किसी  ऐसे  दस्तावेज़
 का

 उपयोग

 किया है  जो
 उनके  मानचित्र  संबंधी  दावों का  समर्थन  करता हो

 |

 मूल  stat  में
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 जी  नहीं  ।

 भारत  सरकार  ने  चीन  भ्र ौर  दोनों  की  सरकारों  से  समान  सीमाਂ

 का  लगाने  रेखांकन करने  के  लिए  उनकी  सहमति  पर  विरोध  प्रकट  किया  है  ।  हमारे

 विरोध-पत्रों को
 प्रतियां

 सदन  की  मेज़  पर  रख
 दी

 गई  हैं
 ।  परिशिष्ट  ३,  ware  संख्या  ७२]

 संयुक्त  राष्ट्र  सुरक्षा  परिषद्‌  के  पास  कोई  विरोध-पत्र  नहीं  भेजा  गया  है
 ।

 जी  नही ं।

 set  नहीं
 उठता

 ।

 प्र०  चं०  क्या  सरकार  इस  मामले  को  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  न्याय  न्यायालय  में  ले  जाकर

 ऐसी  बातचीत को  रोकने के  लिये  उस  न्यायालय का  इंजकंशन  प्राप्त  करने  का  विचार करती

 श्री  दिनेश  सिंह १  जी  नही ं।

 fait  हेम  कया  हाल  ही  में  सुरक्षा  परिषद  में  काश्मीर  पर  पाकिस्तान  के  अवैध  दावों

 का  रूस  द्वारा  पूर्णत :  खंडन  का  पाकिस्तान कौर  चीन  के  बीच  के  विवाद  के  बारे  में  चीनी  नीति

 पर  कुछ  प्रभाव  पड़ेगा ?

 भ्रध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  सरकार  क्या  कहें  सकती  हूँ  कि  पाया  इससे  उस  में  सहायता  मिलने

 at  संभावना हैं  ?

 पं श्री  हरि  विष्णु कामत
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  घटना  को  तथा  इस  को  बाद  की

 कथित  घटना  की  दृष्टि  से  कि  पाकिस्तान  कौर  चीन  में  पाकिस्तान  प्राधिकृत  काश्मीर  की  सीमा  के  बारे

 में  बातचीत के  लिये  एक  तिथि  निर्घारित की  सरकार  ने  पाकिस्तान a  संयुक्त  राष्ट्र संघ  की

 सुरक्षा  परिषद्‌ को  यह  बताने  का  aor  किया  है  कि  काश्मीर  संबंधी  विवाद  के  बारे  में  पाकिस्तान

 का  कोई  स्थिति बल  नहीं  हैं  कौर  इस  विवाद  ata  रूप से  समाप्त  माना  जाना  चाहिये ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक  कार्य  मंत्री  तथा  चक  शक्ति  मंत्री  जवाहरलाल
 :

 क्या  माननीय  मंत्री  काश्मीर संबंधी  मुख्य  प्रश्न  का  उल्लेख  कर  र  हे  हैं  या  काश्मीर  के  पाकिस्तान

 अधिकृत  क्षेत्र  का  ?

 श्री  हरि  विष्णु  कामत
 :

 में  कह  रहा  था  कि  कया
 पाकिस्तान

 का  a  काश्मीर  के
 बारे

 में
 कोई  स्थिति बल  नहीं  रहा है  ?

 fat  जवाहरलाल  नेहरू :  में  इसे  नहीं  समझता एक  या  दो  वाक्यों में  उत्तर  नहीं  दिया जा
 सकता |  काश्मीर  संबंधी  हमारे  मामले  पर  हमारे  प्रतिरक्षा  मंत्री  ने  कुछ  दिन  पहले

 सुरक्षा  परिषद  में  बहुत  जोरदार  स्पष्ट  शब्दों में  प्रकाश  डाला था  ।  यह  सच  है  कि  पाकिस्तान

 ने  हमारी  दृष्टि  चीन  के  साथ  इस  मामले  पर  चर्चा  करने  की  बात  उठा  कर  दूसरा  अनौचित्य कौर

 1...  की  इस  ने  वैधता  की  सीमाओं  के  ग्रन्थ  रह  कर  यह  काम  नही  किया  ।

 थी  हरि विष्णु  कामत  :  इस  घटना की  दृष्टि  में  क्या  सरकार  के  लिये  सुरक्षा  परिषद
 कौर

 पाकिस्तान
 को  बताने  का  यह  श्रवसर  नहीं  है  कि  काश्मीर  के  oat को  हमेशा  के  लिये  भ्रान्ति  रूप

 से

 समाप्त  समझा  जाना  चाहिय े?

 मूल  भ्रंग्रेजी
 में
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 महोदय :  यह  सुझाव  हैं  ।  भ्र गला  प्रश्न  ।

 वर्मा  में  काम  करने  बाले  भारतीय  डाक्टर

 शहरी  बिष्णु
 कामत

 :

 |  थो  प्र  | ह  माधवन  ॥

 atte काटर  :

 1१२४४.
 4  श्यो  प्र०  चं०  बचा

 |  श्री बा  ०  वर्मा

 श्री  मोहन  स्वरूप

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बर्मा  में  नियुक्त  भारतीय  डाक्टरों  की  सेवायें  बर्मा  सरकार  ने  समाप्त  कर  दी

 az

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 वैदेशिक ert  मंत्रालय  में  उपसंत्री  (att  दिनेश
 :

 जी

 प्राप्त  सुचना के  प्रसाद  तीन  महीनों के  नोटिस  ५  मई  को  बर्मी  सरकार  के  द्वारा  २४

 भारतीय  डाक्टरों
 को  दिया  गया  था  ।  नोटिस

 किये  गये  उस
 संविदा  की  शर्तों  के  भ्रनुसार  जब

 भारतीय  डाक्टर  बर्मी  सरकार  द्वारा  भरती  किये  गये  थे  ।  बर्मी  सरकार  की  इस  कारंवाई  का  कारण

 यह  प्रतीत  होता  हैकि  वे  अपनी  सेवाओं  में  अधिकाधिक  बर्मी  लोगों  को  रखना  चाहते  हैं

 विष्णु  उस  सरकार  क  इस  aw  से  कितने  भारतीय  डाक्टर

 प्रभावित  होंगे  ।

 शो  विनेश साहू  ।  २४

 fait  हरि  विष्णु  कया  यह  सच  हे
 कि  ये  डाक्टर  उस  समय  बर्मा  सरकार  की

 स्पष्ट  प्रार्थना  पर  बर्मा भेजें  गये  थे  विभिन्न  क्षेत्रों या  कार्रवाइयों में  सहायता  करने  के  लिये ?

 थी  दिनेश  सिह  :

 fat गये  थे
 उन्हें  हमने  नहीं  भेजा  था

 ।

 वे
 बर्मी  सरकार  द्वारा  यहां  भरती

 toil  हरि  विष्णु  कामत
 :

 उन  प्रभावित  erred  में  से  कितने  लोग  भारत  लौट  art

 घी  दिनेश  सिह
 :

 यह  बताना  कठिन  ये  डाक्टर  संविदा  की  विभिन्न  भ्र वधि यों

 के  लिये  दस  वर्षों  की  अवधि  में  भरती  किये  गये  संविदा  समाप्त  होने  awe  AT

 गये

 शी  क  क्योंकि  छन  डाक्टरों  की  सेवाएं  समाप्त  की  जा  रही  हैं  क्या  इसका

 कारण  यह  हैकि  बर्मा  में  डाक्टर  काफी  हें  था  यह  कारण  हैकि  नें  यथा  संभव  अधिकाधिक

 भारतीयों  को  निकालना  चाहते  ह  ?

 मूल  अंग्रेजी  में
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 प्रधान  मंत्रो  तथा  वैदेशिक  कार्य  मंत्रो  तथा  प्रण दा क्ति  मंत्री  जवाहरलाल
 :

 भट्ट  स्पष्ट  है  कि  वर्तमान  सरकार  राष्ट्र जनों  को  डाक्टर  बनाना  चाहती  यह  इस  रूप

 में  भारत  या  भारतीय  डाक्टरों  के  विरुद्ध  किया  गया  कोई  आन्दोलन  नहीं  किन्तु  भ्रान्दोलन

 ag  जैसा  कि  बताया  गया  है  कि  वे  डाक्टरी  में  बर्मी  लोगों  को  रखना

 चाहते  हैं--यह  प्रयोग  के  लिये  कठिन  दाऊद  है--मैं  नहीं  जानता ।  बात  इतनी  ही  है  ।  वे  उन  डाक्टरों

 के  साथ  जिन्हें  उन्होंने  सीधे  तोर  पर  भरती किया  किये  गये  संविदाओं  के  अनुसार

 कार्रवाई  कर

 शची  नम्बियार
 :  इस  तथ्य  की  दृष्टि  से  कि  भारत  में  पहले  ही  डाक्टरों  की क

 मनी  > 11  Qs

 क्या  सरकार  इन  को  उनके  श्राने  पर  सरकारी  पेवात्प्रों  में  लगाने  का  विचार  करती

 जवाहरलाल  नेहरू
 :  मैं  यह  नहीं  कद  मुझे  पता  नहीं  कि  यें  डाक्टर  कौन

 वे  सेवानिवृत्त सूची  के  डाक्टर  भी  हो  सकते  फिर  भी  प्रशिक्षण  प्राप्त  डाक्टरों  की

 सेवाओं  का  लाभ  उठाने  के
 परवन  पर  विचार

 किया  जा  सकता  है  ।

 fat  न
 का०  भट्टाचाये :  क्या  येਂ  डाक्टर भारत  सरकार  की  सलाह  से  भरती  किये

 गये  थे  कौर  क्या  भारत  भारत  सरकार  ने  उनकी  भरती  के  लिये  कोई  ad  रखी  थीं  ?

 छी  दिनेश  सिह  :
 भारत  सरकार  ने  कोई  विशेष  ad  नहीं  रखी  वे  ब्रह्मी  सरकार

 द्वारा  रखे  गये
 पेपर

 हमें  इसका  ज्ञान  था  शर्ते  बर्मी  सरकार  द्वारा  तय  गई  थीं ।

 1.0  प्र०  चे  बसपा  :  क्या  ये  डाक्टर  वापिस
 भेज  दिये  गये  हैं  प्रौढ़ यदि  हां  तौ  उनकी

 संख्या  कितनी  है
 ?

 महोदय  :  इसका  उत्तर  दिया  जा  चुका  है  ।

 पेरिस  में  धन्तररष्ट्रीय  फिल्म  समारोह

 कि

 थी  ato  चल  शर्मा  :
 क्या  सूचना

 घर  प्रसारण
 मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  भारत  ने  पेरिस  में  श्रन्तरराष्ट्रीय  फिल्म  समारोह  में  भाग  लिया

 (  )  यदि  तो  दिखाई गई  फिल्मों का  ब्योरा  क्या

 क्या  उनमे ंसे  किसी  को  कोई  पुरस्कार  मिला

 '

 सूचना  ake  प्रसारण  मंत्रालय  उपमंत्री  शाम  ।  कौर

 शिकार को  किसी  फिल्म  समारोह की  सूचना  नहीं

 पैरिस

 चाय का  निर्यात

 कि
 |

 १२२५.  थ्री  सुबोध  हंसना  :
 क्या  वाणिज्य

 तथा
 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  यह  सच
 है  कि  बाय

 का
 निर्यात

 घटता जा  रहा  है  ;

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 यदि  तो  वह  कब  से  घटता  जा  रहा  कौर

 निर्यात  घटने  ara  कारण

 parfinse  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  racists  व्यापार  मंत्रो  मनु भाई

 जी  REGO  की  तुलना  में  १९६१ में  चायका  निर्यात  कुछ  श्रमिक था

 कौर  सवाल  नहीं  होता  ।

 श्री  सुबोध  हंसना :  मा०  मंत्री  ने  कहा है  कि  निर्यात  में  कमी  नहीं  हुई  ।  यदि  तो

 PEKL—GR  में  कुल  कितना
 निर्यात  gar  ar?

 शो  मनु भाई  १९६० में  ४३००  लाख  १२१  करोड़  रुपये के  मृत्य  का  ॥

 १९६१ में  ४५३०  लाख  १२४  करोड़  रुपये के  मृत्य  का  ।  ३  करोड़  रुपये  की

 वृद्धि हुई  निर्यात  में  ।

 श्री  भगवत  झा  आजाद  :  हम  वर्तमान  उत्पादन  की  दृष्टि  अपने  रुचिमती

 बाजारों में  प्रतियोगी  मूल्यों  पर  चाय  दे  संकते  विशेषकर  चाय  जगत  में  शरीक  उत्पादन

 होने की  दृष्टि

 क्रो  सुभाष  इस  रूप  में  अधिक  उत्पादन नहीं  किन्तु  निश्चय  हीਂ  चाय  का

 विषव  उत्पादन  पिछले  दस  वर्षों  में  दुगना  हो  गया  किन्तु  हमने  परंपरागत  भ्र

 गत  बाजारों  में  wears  किया है

 श्री  भगवत  झा  आजाद  :  प्राय  देश  की  उत्पादन  लागत  की  तुलना  में  हमारी  उत्पादन

 लागत  कम  ह  या  शर  क्या  यह  कहना  ठीक  ह  हमारी  उत्पादन  लागत

 meq  देशों  की  उत्पादन  लागत  के  समीप

 गश्ती  मनु भाई  दाह
 :

 यह  काफी  अच्छी  है  कौर  वित्त  मंत्री  द्वारा  घोषित  हाल  के  परिवर्तनों

 aq  से  विश्व  बाजार  में  निर्यात बढ़ाने  के  लिये  चाय  व्यापार  सक्षम  होगा  |

 श्री  सुबोध  हंसना  :  क्या  यह  सच  है  कि  QeUs—VE F में  कुल  कमी  ३००  लाख  किशोर

 हुई  है  कौर  यदि  तो  उस  कमी  का  कारण  क्या

 tot  सनुभाई शाह  :  यह  सच  हैकि  geus  से  RENE  तक  कमी  हुई  sate  फिर

 PENE  से  ego  में  इसमें  थोड़ी  वृद्धि  हुई  है

 geal  के  लिखित  उत्तार

 बर्मा  में  भारतीय  दवाइयों को  मांग

 ११२२१.  श्री  रामेश्वर  टाटिया
 :  क्या  वाणिज्य  तथा

 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  हूं  कि  पिछले  दो
 साल

 में
 बर्मा

 के
 बाजार

 में  भारतीय  दवाइयों  की  मांग
 काफी

 बढ़  गई  है
 ;

 aa  ait  में
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 यदि  तो  क्या  सरकार ने  इस  सम्बन्ध में  बर्मा  के  बाजार  पड़ताल  करने

 की  कोई  व्यवस्था की  ak

 यदि  तो  उसका  नतीजा  निकला
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तरष्ट्रीय व्यापार  मंत्री  सुभाष
 :

 से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 बर्मा  में  भारतीय  ग्रौषघियों  की  मांग  घटती  बढ़ती  रहती  है  ।  सम्बन्धी

 ae  श्रौषधनिर्माण  सम्बन्धी  उत्पादों का  भारत  का  निर्यात  १९६० में  १५.७७  लाख  रुपये

 से  4G  में  बढ़  कर  ११  .  ७४
 लाख  रुपये  हुमा  किन्तु  १९६१ में  घट  कर  20.0  ३३  लाख  रुपये

 हो  गया ।

 ate  भारत  सरकार ने  १९६१  में  श्राद्धों ake  ive  निर्माण  सम्बन्धी

 वस्तु भ्र ों के  बारे  में  बर्मी  बाजार का  PEK  में  सर्वेक्षण  किया  औषधि  सम्बन्धी  तथा

 हं
 निर्माण

 सम्बन्धी  उत्पादों
 के  कुछ  बड़े  भारतीय  निर्माताओं  ने

 बर्मा  में
 प्रधिकरण  स्थापित  किये

 |

 छोट  ठे ि उ पान  के  उद्योग

 कैप्री थी  श्रीनारायण दास  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :
 _

 ग्रामीण  उद्योगीकरण  site  उद्योगों  के  विकेन्द्रीकरण  की  समस्याओं  तथा  केन्द्रीय

 सहायता के  ढांचे  के  वैज्ञानिक के  पर  छोटे  उद्योगों  की  समन्वय  समिति  की  सिफ़ारिशों

 क्या हैं  ?

 क्या  इन  सिफारिशों पर  विचार किया  गया  है  शौर उन  के  सम्बन्ध में  निर्णय

 किये  गये  ok

 यदि  तो  कया  faa  किये गये  हैं  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  से  एक

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  हू  ।  परिशिष्ट  अनुबन्ध  संख्या  ७३]

 wars  खान  अधिक  कल्याण  निधि  समिति  का  कार्यालय

 कर
 ह  १२२३.

 थी
 यलमंदा

 कया  शम  धौर  रोजगार  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा

 के

 क्या  सरकार  की  ऐसी  कोई  योजना  है  कि  श्रमिक  खान  श्रमिक  कल्याण  निधि

 समिति  का  कार्यालय  नेल्लोर  से  हटा  कर  are  प्रदेश
 के  नेल्लोर

 जिले
 से  श्रमिक खनन

 क्षेत्र

 के  कलिमे डू  केन्द्र  में  ले  जाया  जाये  ;

 यदि  तो  और

 oo
 (7)

 यदि  तो  उसके  ee  कारण  हैं

 !

 faa  ast में
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 fore  शौर  रोजगार  मंत्रालय  में  अम  मंत्री  :  जी  नही ं।

 (@)  सवाल  पेदा  नहीं  होता  ॥

 वेल्लोर  कल्याण  निधि  के  कुशल  प्रशासन  के  लिये  अधिक

 जन्म  स्थान
 हूँ  ।

 सरकारों  क्षेत्र  फे  उपक्रम

 १२२४.  श्री  हरिइचख  माथुर
 :

 कया
 मंत्री

 यह  बताने की  कपा  करेंगे कि

 PERL—-KR  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  ने  कितना  श्रंदादान  ate  योजना

 के  शेष  चार  वर्षों  में  से  प्रत्येक  में  कितना  अंशदान  होने  का  ZC;

 क्या
 तीसरी  योजना  में

 दिये  गये  अनुमान में  काफी  वृद्धि होने
 की  सम्भावना

 क्या  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  रखें  गये
 ४४०  करोड़  रुपये  का  विस्तृत  ब्योरा

 सभा  ० पटल पर  जायेगा ?

 तथा  श्रम  भोर  रोजगार  मंत्री  :  १९६१-६२  में  सरकारी

 उपक्रमों के  वास्तविक  अंशदान  तब  मालूम होगा  जब  उस  वर्ष  के  लेखा  परीक्षित लेखा  उपलब्ध

 at  जाएंग े।  ज्यों  ज्यों  योजना  बढ़ती  वर्ष  प्रति  वर्ष  के  प्राक्कलन  बनाये  जाते हैं  ।

 जी  नहीं  ।

 ऋण
 एक  विवरण सभा  पटल  पर  रखा

 जाता ONG  हैं  ।

 विवरण

 ४००  करोड़  रुपये  का  प्राक्कलन  प्रारूप  रूप  रेखा  में  दिया  गया  था  |  are  में  इसको

 बढ़ा कर  Yo  करोड़  रुपया  कर  दिया  गया  जिनका  ब्योरा  नीचे  दिया  जाता है

 )  4  केन्द्र  रुपयों में  )

 इस्पात  सत्र

 फैक्टरियों

 डाक व  तार  Qa

 अन्य  उपक्रम  रेप

 R00

 gist  में मूल
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 २.  राज्य  रुपयों  )

 श  बिजली  बों  Xo

 र

 दहक  परिवहन

 उपक्रम  Qo

 डे  उपक्रम  तथा  धन्य  विभागीय  योजना  २०

 योग  2Yo

 ३.  केन्द्र  mk  राज्य  (  IR  )

 कुल  जा  ४४५०  करोड़  रुपये  ।।
 प  ry

 बम्बई  में  सहकारों  आधार  पर  समाचार  पत्र

 *
 १२२८.  att  मसि नो माता  कया  सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या
 बम्बई  के  कुछ  पत्रकारों  ने  यह  सुझाव  दिया  है

 सरकार  उन्हें  सहकारी

 समाचार  पत्र  चलाने  में  सहायता

 यदि  तो  सरकार  का  इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है
 ?

 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप मंत्रो  दाम  :  नहीं  ।

 सवाल  नहीं  उठता  ।

 मंगला  बांध  के  निकट  हयाई  झा

 *
 PXR3  थो  प्रकादावीर  शास्त्री  क्य  प्रधान  मंत्री  यह  बताने की  क्राप  करेंगे  कि

 क्या  भारत  सरकार  ने  सुरक्षा  को  जो  पहले  से  ही  मंगला  बांध  के  प्रश्न  पर

 विचार कर  रही  मंगला  बांघ  के  निकट  एक  हवाई  झ्रडडे  के  निर्माण  के  बारे  में  कोई  पत्र  भेजा

 कौर

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  पाकिस्तान  सरकार  को  भारत  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध में  कोई

 विरोध-पत्र  भेजा  है
 ?

 वैदेशिक-कार  मंत्रालय  सें  राज्य-मंत्री  लक्ष्मी  जी  नहीं  ।

 लेकिन  भारत  के  प्रतिनिधि ने  ३  १९६२ को  सुरक्षा  परिषद्‌  के  सामने  अरपना  बयान  देते

 हुए  उसका  ध्यान  इस  उल्लंघन  की  दिलाया  था  |

 जी  नहीं

 निर्वात  को  जा  रही  बस्तियों  का  लागत  मुल्य

 १२३६.  थी  शो नारायण  दास  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि

 क्या  हमारी  निर्यात सुची  में  विभिन्न  cea  के  लागत  मूल्य  के  बारे  में  aaa

 स्थिति  का
 सर्वक्षण  किया  गया  है

 मूल  अंग्रेज
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 क्या  यह  सच  है  कि  हरनेक  वस्तु ग्र ों की  लागत  कई  अन्य  देशों  की  अपेक्षा  लगभग

 १००  प्रतिशत से  २००  प्रतिशत तक  अधिक  है  ;

 क्या  faa  लागत  के  कारणों  का  पता  लगाने  का  प्रयत्न  किया  गया  है  ake  लागत

 में  कमी  करने के  लिये  कदम  उठाये  गये  atc

 यदि  तो  क्या  कदम  गये  हैं  ौर  उनके  क्या  परिणाम  निकले  हैं
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तररष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  :  (#)

 से  (")  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  |

 विवरण

 से  लागत  weary  wl  तक  देशी  उद्योगों  को  संरक्षण  देने  की  मुख्य  दृष्टि

 से  किये  गये  हैं  ।  कुछ  बड़े  निर्यात  उद्योगों  के  लिये  निर्यात  के  दृष्टिकोण  से  लागत  प्रशन  के

 अध्ययन  की  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  ।  मोटे  अनुमानों से  पता  चलता है  कि  यद्यपि  हमारी

 लागत  कुछ  थोड़ी  ats  १००  प्रतिशत  से  २००  प्रतिशत
 तक

 का  नहीं  है
 ।

 विदेशी  बाजारों  में  भारतीय  वस्तुयें  की  प्रतियोगी स्थिति  को  सुधारने  में  निम्न कुछ  बड़ी

 कार्रवाई की  गई  है

 (१)  सीमा  शुल्क  उत्पादन  शिव  का  हटाया  जाना  |

 (२)
 उत्पादन

 शुल्क  पर
 छंट  ।

 (3).  सीमा  शुल्क  कौर  उत्पादन शुल्क
 aai ® fat ate के  लिये  बों  में  निर्माण की  सुविधाएं  ॥:

 (४)  रेलवे  भाड़े में  रियायत  ।

 (५)  कच्चे  माल  ate  पुर्जों  के  संभरण  की  विशेष  निर्यात  संवर्धन  योजनाएं

 (६)  जहाज  सेवायों को  समुद्र  भाड़ा  घटाने  के  लिये  प्रेरित  करना  ।

 उत्पादकता तथा  लागत  विश्लेषण  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  उत्पादकता  परिषद

 द्वारा  प्रारभ  की  जा  चूकी  है  ।  वस्तु वार  उत्पादनवार अधिक  गहन  अध्ययन  घटाना

 कार्यक्रमों के  भ्रघ्ययनਂ  के  लिये  विशेषज्ञों का  एक  समिति  के  द्वारा  करवाये  जाने  का  विचार  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  रोजगार  दफतर

 श्री  डोनेन  agra  :.  कया  अम  शर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे

 पश्चिम  बंगाल के  प्रौद्योगिक  प्रतिष्ठानों के  कितने  रिक्त  स्थान  राज्य  के  विभिन्न

 रोज़गार  दफ्तरों की  रजिस्टर सूचियों  से  भरे  गये  ;

 क्या  ofan  बंगाल  सरकार  ने  प्रतिष्ठानों  के  लिये  यह  अनिवार्य

 कर  दिया है  कि  वे  अपने  यहां  के  रिक्त  स्थानों  की  सूचना  रोज़गार  दफ्तरों को  दें  ;

 क्या  केन्द्रीय
 सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  सरकार

 के
 ज़रिये इस  कायंवाही  के

 परिणामों

 का  अध्ययन  किया  ak

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  अन्य  राज्यों  में  यही  कार्यवाही  करने  का  इरादा  रखती  है
 ?

 मूल  aah  में
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 अम  शौर  रोजगार  मंत्रालय  में  श्रम  मंत्री  पश्चिम  बंगाल  के

 औद्योगिक  are  प्रतिष्ठानों में  रोज़गार  दफ्तरों में  नाम  दर्ज  करायें  उम्मीदवारों  द्वारा  १९६१  में

 भरे  गये  रित  स्थानों  की  संख्या  इस  प्रकार  है

 सरकारी  क्षेत्र  १५,६४ हे

 गर-सरकारी  क्षेत्र  GER?

 २२,६०६

 जान

 दफ्तर  स्थानों
 हों  ।  testa  लव  Sate  कीਂ  श्रनिवायें  RENE

 के  को भ्रत्तगत Q%  या  इससे  अधिक  कर्मचारी  नियुक्त  करने  वाले  सभी  प्रतिष्ठान  कर्मचारियों  को

 अपनी  प्रा वश्य कता  की  सूचना  रोजगार  दफ्तरों  को  देते हैं  ।

 हा ं।

 जम्मू  ate  काश्मीर राज्य  को  छोड़  शेष  सभी  राज्यों में  रोजगार  दफ्तर

 स्थानों  की  धनिकों  सूचना )  PERE  लागू  कर  दिया  गया है  ।

 घ्यान्घ्र  में  WAAL  कागज  का  कारखाना

 1२३८०.  Who  मधुसुदन  राव  :  वाणिज्य तथा  उद्योग  uw
 यह  बताने की

 wo  करेंगे  कि

 क्या  चाल  वित्तीय  वर्ष  में  ate  प्रदेश मेँ  कागज  के  कारखाने की  स्थापना

 का  कोई  प्रस्ताव  ह

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा ?

 यां  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  नही ं।

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 उड़ीसा  ऐतिहासिक  स्मारकों  पर  चलचित्र

 1२१८१  भी  उलाका  :  क्या  सुचना धौर  प्रसारण
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 भारत  के  फिल्मी  डिवीजन  १६५७  से  लेकर  तक  उड़ीसा  फे

 मासिक  स्मारकों  व  मन्दिरों  पर  कितने  wade  चलचित्र  बनाये

 उस  पर  कुज  कितना  व्यय

 कौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  :

 94, Yong  रुपये  ॥

 LOO

 ra  अंग्रेजी  में
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 _  थी  इलाका
 २३८२

 स  सिक

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कुटीर  कौर  लघु  उद्योगों  के  प्रशिक्षण के  लिये  उड़ीसा  से  १९५०  से  लेक  धव  तक

 कितने  व्यक्ति  विदेश  भेजे गये  ;  धौर

 ये  व्यक्ति  किन-किन  देशों  को  भेजे  गये  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री
 :

 लघु  उद्योगों  के

 अ्रदिक्षिग के  लिपे  उड़ीसा से  १९५८  स  लेकर  wa  तक  पांच  व्यक्ति  विदेश  भेजे  गय े।

 (@)  ये  व्यक्ति
 परिचय

 जंती कौर  डेनमाकं  भेजे  गये
 ।

 फिल्म  ae

 क  भी  क्या  सूचना  भर
 प्रसारण  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे

 फिल्म  सेंसर  gis  ने  गत  दस  वर्षों में  कोई  चलचित्र  स्वीकार  किये  हों  तो  उनकी

 संख्या  कितनी  हैं  ;  wk

 चलचित्रों  को  अ्रस्वीकार करने  के  कारण  हैं  ?

 सूचना  भौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (sit  दाम  :  :

 फीचर
 चोटे

 यग

 e  न  द्

 विदेशी  क  थि  285.0  9%  wer

 (a)  बोझ  ara  फिल्म  सेंसर  ने  चलचित्र  इसलिये  स्वीकर  किये  कि  वे  उन  निदेशों  का

 उल्लंघन  करते  थे  जो  सरकार  ने  चलचित्रों  के  सार्वजनिक  प्रदर्शन  के  लिये  अनुमति  देने  के  बारे  में  बोर्ड

 के  मार्ग-दय॑ न  के  लिये  बनाये हैं  |

 श्ाग्ध्र  प्रदेश  के  रोजगार  दफ्तरों  में  लाम  दर्ज  किये  व्यक्तियों  को  संख्या

 1२३८४. आ  Fo  मधुसूदन  राव
 :  क्या

 अम  शोर
 रोजगार  मंत्री  यट  बताने

 को  कृपा

 करेंगे कि  :

 oer
 प्रदेश  के

 विभिन्न  रोजगार
 दफ्तरों  में  व्यवसायों  के  १९६१-६२

 के  दौरान  कितने  व्यक्तियों  ने  wet  नाम  दर्ज  कराये ;

 रांध  प्रदेश में  रोजगार  दफ्तरों  के  जरिये  कितने  व्यक्तियों  ने  विभिन्न  व्यवसायों

 में
 रोजगार  प्राप्त  किया  ?

 मूल  अंग्रेजी  में

 1194  (Ai)
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 fare  भोर  रोजगार  मंत्रालय  उपमंत्री  (3  :  (#)  पौर

 १,€४५,५००  शर  २९,२३७  व्यक्ति  |  व्यवसाय वार  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है

 सादी

 २३८५.  थो  ०  चूसकर
 क्या  घाजिज्य  तथा  vet  मंत्री  यह  बताने  की

 छुपा  करेंगे  कि  .

 क्या  खादी  aire  ग्रामोद्योग  रायों  के  विस्तार  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;  और

 (a)  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  कान
 कप e  बै sent  नहीं  ।

 seq  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 शाप  प्रदेश  में  तल

 1२३८६.  भी  ई०  सध सूदन  राव :  नया  वाणिज्य  तथा  उच्चयोग  मंत्री  यट  बताने  की

 छुपा  करेंगे  कि  :

 are  प्रदेश  के  विभिन्‍न  जिलों  में  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  ग्रा योग  के  श्रन्तंगंत  इस

 समय  कुल  कितनी  तेल  रानियां  काम  कर  रही  हैं  हो  तो  जिलों  कौर  स्थानों  की  अलग-अलग

 संख्या दी  जाये  )  ;

 ग्रामीणों को  तेल  घानियां  खोलने  के  लिये  क्या  सुविधायें दी  गई  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  कानूनगो  )
 :  LY20  |

 रियायती  दरों  पर  बढ़िया  तेल  घानियां  देने  के  अतिरिक्त  निम्नलिखित  प्रयोजनों

 के  लिये  ऋण  a  waar  के  तौर  पर  was  सहायता  दी  जाती  है  ——

 घानी  बनाने  वाले  वर्कशाप  स्थापित  करना  ;

 काम  करने  देशों  का  निर्माण  ;

 तेल  का  विपणन ;

 विमान  पुरानी  घाटियों  में  परिवर्तन  कर  उन्हें  बढ़िया  घानी  बनाना  ;

 (=)  तिलहन  की  खरीद  शौर  उनका  संग्रह  ;

 कारीगरों  की  सहकारीਂ  समितियां  बनाना  ;

 मिस्रियों  और  इंस्पेक्टरों
 का  प्रशिक्षण  ;

 प्रतिष्ठान  का  स्थापना  व्यय  पूरा  करना  |

 उड़ीसा  में  हथकरघा  उद्योग

 1२३८७.  श्री  इलाका  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे

 कि

 उड़ीसा में  2EXE-o,  PEK O-E? WIZ गौर  FERL-RR  में  हथकरघे  के  कपड़े  का

 कुल  कितना  उत्पादन  ह्य  ;

 मूल  अंग्रेजी  में
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 (a)  उक्त  अवधि में  सुत  की  कुल  खपत  कितनी  रही ;  कौर

 (7)  उड़ीसा  को  तीसरी  योजनावधि  में  दस्तकारी  उद्योगों  के  विकास  लिये  कितनी

 राशि  दी  गई  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्न्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मन  भाई  :

 शर  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है
 सभा

 पटेल  पर  रख
 दी  जायेगी  ।

 ११५  लाख  रुपय  |

 उड़ीसा  म  खादी  कौर  ग्रामोद्योग  बोर्ड

 1२३८८.  श्री  इलाका
 :

 वाणिज्य
 तथा  उद्योग

 मंत्री
 यह

 बताने  की  छपा  करेंगे

 उड़ीसा  में
 खादी  श्र  ग्रामोद्योग  ate  को  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना वधि  में  कु  कितना

 अनुदान  दिया  गया  ;

 तीसरी  योजना वधि  में  कितना  अनुदान  देने  का  इरादा  है  ;.

 १९४९  से  लेकर  १६६२  तक  पुराने ढंग  की  खादी  का  कितना  उत्पादन

 gal  ;

 उक्त  भ्रवर्धि  में  खादी  की  कुल  कितनी  बिक्री  हुई  ;  Alx

 (3)  उक्त  अवधि  में  कितने  व्यक्तियों  को  पूरे  समय  व  झ्ंदाकालिक  c (aTe

 गार  दिया  गया  |

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  मंत्री  (axt  कानूनगो  )
 :  ६६.६९  लाख  रुपये  |

 राज्यों  बोर्डों  को  प्रत्येक  वर्ष  में  उनके  द्वारा  की  गई  प्रगति  ५  झाड़दार  पर  धन

 लब्ध  धाता है  ।  उड़ीसा  राज्य  के  बॉड  को  तीसरी  योजना  के  पहले  वर्ष  में  १४.  ६१  लाख

 रुपये  दिये  गये  ।

 ११.१७  लाख  वग  गज

 इस  ware  में  ३१.०९  लाख  रुपये  की  खादी  बेची  गयी  ;  कौर

 )  2EXE  से  लेकर  2ERR  तक  RBARE  व्यक्तियों  को  पुरे  समय  का

 रोजगार  दिया  गया  ग्रोवर  १६६०-६१  में  १३,७१३  व्यक्तियों  को  पूरे  समय  का  रोजगार  दिया

 गया ।  १९६१-६२  के  बारे में  यह  जानकारी  आसानी  से  उपलब्ध  नहीं है  ।

 मीट्रिक  बांट

 1२३८९.  श्री  उलाका
 :  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  qe  बताने  की  पा  करेंगे

 किः

 किन-किन  क्षेत्रों  में  व्यापार  के  प्रयोजन  के  लिये  केवल  मीट्रिक  बांटों  का  प्रयोग

 वाय  घोषित  कर  दिया  गया  है  :

 उड़ीसा  के  अधिकांश  बहरी  atc  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  जनता  पिछड़ी  निरक्षर  होने

 के  कारण  क्या  वहां  मीट्रिक  बोटों  के  साथ-साथ  प्‌  राने  बांटों के  प्रयोग  के  लिये  कोई  safe  निर्धारित

 की  गई  है  ;  कौर

 )  यदि  तो  यह  अवधि  कितनी  है  ?

 ल  प्र  जी में



 ३८८६  लिखित  उत्तर  १  PERK

 तथा
 उद्योग  मंत्रालय

 में  श्रस्तर्राष्ट्रीय व्यापार  मंत्री  मनुभाई
 ः

 जम्मू  काश्मीर  राज्य  को  छोड़  शेष  सारे  भारत  में  मीट्रिक  बोटों
 का  प्रयोग  भ्रनिवायं  कर

 दिया गया  है  ।

 कौर
 दो

 वर्ष
 की  प्रविधि  निर्धारित  की  गई  थी  जो

 ३१  १९६२  को
 समाप्त

 हो  गई

 भारत-चीन  सीमा  विवाद

 RW.  शांति  मिनीमाता
 :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या यह  सच  है  कि
 दिनांक  ५  अप्रैल  VEKR  के

 रूसी  पत्र
 में  भारत-चीन

 सीमा  विवाद  पर  एक  पक्षीय  समाचार  प्रकाशित  किया  गया  जिसमें  भारतीय  पक्ष  को  अपेक्षा

 की  गयी थी  ;

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  किया  गया  है  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक  कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  जी  नहीं  ।  ५

 FERN  को  में  भारत-चीन  सीमा  प्रश्न  का  एक  पक्षीय  समाचार  प्रकाशित  नहीं  किया  गया

 था  ।  के  १५  १९६२  के  ट्रंक  में  पीकिंग से  प्राप्त  टास  की  रिपोर्टे छपी  थी

 जिसमें  grade  का  उल्लेख  किया  गया  था  कि  चीन  ने  भारत  के  साथ  व्यापार-व्यवहार  के

 विषय  पर  एक  नये  करार  की  बातचीत  करने  के  लिये  जो  प्रस्ताव  किया  उसे

 भारत  सरकार  ते  स्वीकार  कर  दिया  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 गोधरा  में  खनिज  aden

 1२३९१.

 थी  सुबोध  सदा

 Lal  स०  चे  सामन्त

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 इस  समय  कितनी  विदेशी फर्में  इस  समय  खनिज  वयस्क  के  खनन  प्रौढ़

 निर्यात का  काम  कर  रही  हैं  ;

 क्या इन  फर्मों  के  राष्ट्रीयकरण का  कोई  प्रस्ताव  है  ;  कौर

 यदि  तो  इन  फर्मों  का  राष्ट्रीयकरण कब  किया  जायेगा  ?

 गिरदान  मंत्री  वैदेशिक  कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  गोधरा  में  दो  विदेशी

 फर्में  गोधरा  लिमिटेड  तौर  मिलनमोड़  मिलिएगा  एस०  To  कार

 पंजाब  1

 नहीं
 ।

 उत्पन्न
 नहीं  होता  ।

 मूल  अंग्रेजी में
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 रायात-निर्यात  व्यापारी

 VqeR. wt  विभूति मिश्र  :  क्या
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  विदेश  के  साथ  श्रायात  ate  निर्यात  का  व्यापार  करने  वाले

 कांता  व्यापारी कलकत्ता  भ्र  मद्रास  से  ही  संबंधित  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  देश  के  अन्य  भागों  के  व्यक्तियों  को भी  इस  दिशा  में

 प्रोत्साहन देने  का  विचार  रखती  है  ;  कौर

 यदि  तो  उस  प्रोत्साहन  का  स्वरूप  कया  है
 ?

 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्रष्ट्रीय व्यापार  मंत्री  मनु भाई  से

 यह  सच  हे  कि  स्थापित  श्रायातकोਂ  में
 से  अधिकांश लोग  कलकत्ता  कौर  मद्रास क  प्रमुख

 बन्दरगाहों वाले  नगरों  के  रहने  वाले  फिर  भी  स्थापित  श्रायातकों  को  लाइसेंस  देने  में  निरन्तर

 कमी  की  जा  रही  है  कौर  उनके  लिये  श्री  बहुत  कम  गुंजाइश  रह  गयी  है
 ।

 देश  में  पंचवर्षीय  योजनायें

 के  चलाने  तथा  औद्योगीकरण  में  प्रगति हो  जाने  से  देवा  के  विभिन्न  भागों  में  बड़े  कौर  छोटे  औद्योगिक

 कारखाने  खुलते  जा  रहें  ।  औद्योगिक  विकास  हो  जाने  से  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  की  प्रमुख  आवश्यकता

 केਂ  कारण  छोटे  औद्योगिक का  खानों  war  निर्यात  बढ़ाने  की  योजनाकारों  शादी के  श्रन्तगेत  वास्तविक

 उपयोक्ताश्रों को श्रधिक लाइसेंस को  ates  लाइसेंस  दिये  जा  रहे  हैं  ।  प्रमुख  बन्दरगाह  वाले  नगर  श्राथिकਂ

 दृष्टि  से  कुछ  लाभप्रद हैं  कौर  यही  कारण  है  कि  अघिकांश  भ्रायातक  कौर  निर्यातक उन्हीं  स्थानों  के

 भूल  निवासी  हैं  ।  बन्दरगाह  से  दूर  रहने  वाले  नये  व्यापारियों  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिये  उन्हें  नये

 लाइसेंस  देकर  इस  पर  भ्र ति रिक्त  विदेशी  मुद्रा  खर्च  कर  सकना  संभव  नहीं  है
 ।  स्थापित  झ्रायातकों  के

 अतिरिक्त  दूसरे  श्रायातकों  को  लाइसेंस  देने  के  बारे  में  जो  विद्यमान  नीति  है  उससे  बन्दरगाहों से

 टूर  स्थित  स्थानों  में  सीधी  श्रायात  ate  निर्यात  व्यापार वेसे  भी  बढ़ता जा  रहा

 aq  राय  वाले  लोगों के  लिये  श्वास  योजना

 1२३६३.  श्री  दीदार देव  :  ate  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 त्रिपुरा  में  अल्प  प्राय  वाले  लोगों  के  लिये  श्रीवास  योजना  कै  प्रस्तुत  १९६१-६२  में

 कुल  कितनी  राशि का  संवितरण किया  गया  ;

 त्रिपुरा में  झ्रादिम  जाति  के  पात्र  उम्मीदवारों  को  कुल  कितनी  राशि  का  संवितरण

 frat गया  ;  श्र

 CERI  में
 यह  ऋण  प्राप्त करने  के  लिये  afer  जाति  के  कितने  लोगों  नें

 ऑ्रावेदन  किये  ?

 श्रीवास  श्र  संभरण  मंत्री  सेहर  चन्द  :  8,25, %Eo Ro रु०  |

 और  FEE L-KR  में  ख़ादिम  जाति  के
 लोगों

 से  ३१  आवेदन  प्राप्त  चूंकि

 ये  आवेदन  योजना  के  उपबन्धों  व  उपबन्धों
 के  म्रधीन  बनाये गये  नियमों  के  अनुरूप  न  थे  इसलिये

 उन्हें  उस  वर्ष  में  कोई  ऋण  नहीं  दिया जा  सका

 It Bast F में
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 किदवई  दिल्लो  में  कम्यूनिटी  हाल

 QREV.  थ्री  भक्त  व्या  श्रावास  ate  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  किदवई  नगर  नई  दिल्‍ली  के  कम्यूनिटी  हाल  का  प्रबन्ध  गृह-कार्य  मंत्रालय  के  सुपुर्द

 करने  के  प्रदान  पर  अन्तिम  निर्णय  कर  लिया  गया  है  ;  ax

 यदि  तो  इसका  स्वरूप  क्या

 श्रीवास  शौर  संभरण  मंत्री  (art  मेहर  चन्द  :  शौर  यह  निश्चय

 किया  गया  हूं  कि  विद्यमान  समाज  सदन  भारत  सेवक  समाज  के  पास  ही  रहेगा  ।  किदवई  नगर  में

 एक  अन्य हॉल  बनाने  का  निश्चय  कर  लिया  गया  है  ।  इसी  प्रकार  का  निश्चय  सरोजिनी  नगर  के

 संबंध  में  भी  किया  गया है  ।

 पूर्वी  पाकिस्तान में  हरिजन

 २२८५  To  ला०  बाईपास  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 var  यह  सच  है  कि  पूर्वी  पाकिस्तान  में  हरिजनों  के  साथ  सद्व्यहार  नहीं  होने

 के  कारण  वे  भारत  में  ग्रा  रहे  हैं  या  खाने  के  करती  इच्छुक  F  ;  रोक

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य मंत्री  तथा  ay  शक्ति  मंत्री  जवाहरलाल

 पूर्व  प्रा किस् तान  में  हरिजन  लोग  जाति  के ग्रंग  पाकिस्तान

 सरकार  अल्पसंख्यक  जातियों  के  प्रति  जो  भेदभाव  बरतती  वे  हरिजनों  पर  भी  समान  रूप से

 लाग  होते  इत  पाकिस्तान से  निरन्तर  भारत  भराने  arr  लोगों  में  वे  भी  दया मिल

 है  ।

 भारत  सरकार  पाकिस्तान  सरकार  से  इस  बात  पर  निरन्तर  बल  ach  ore  है

 fe  ReXo  के  प्रधान  मंत्रियों  के  करार  के  अस्तगत  अल्पसंख्यक  जाति  को  जिन  अ्रधिकारों

 शर  विशेषाधिकारों  की  गारंटी  दी  गई  उस  पर  पाकिस्तान  सरकार  प्रभावकारी  ढंग  से

 वारे  ।

 धन्य  देशों  से  निकाले  गय  भारतीय  राष्ट्र जन

 1२३९६.  थ्री  रीडिंग  किलिंग  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 १९६०  शर  १९६१  में  भ्रमण  देशों  से कितने  भारतीय  राष्ट्र जन  निकाले  गय े;

 कौर

 उन्हें  इन  देशों  से  किस  are  पर  निकाला  गया  ?

 परिधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य मंत्री  तथा  श्री  शक्ति  मंत्री  जवाहरलाल
 :

 उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  १९६०  मे  ३७६६  और  १९६१  में  १८६६७  भारतीय

 men  देशों  से  निकाले  गये
 ।

 मूल  में
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 देश  निकालें  के  ara  प्रत्येक  मामले  में  भिन्न  सामान्यतया  ये  लोग  ata

 प्र  प्रत्न जन  या  स्थानीय  दण्ड  निधि  का  विदेशियों  के  पंजीयन  प्रमाणपत्र का

 नवीकरण  न  कराना  तथा  ऐसे  ही  wa  कारणों  से  निकाले  गये

 बड़े  बड़े  सुती  पटसन  चीनी  उद्योगों को  ऋण

 Vey.  गो  बाल्मीकी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे Dp:

 पिछले  तीन  वर्षों  में  सुती  पटसन  ate  चीनी  के  बड़े-बड़े  उद्योगों  को

 कितना  कज  दिया  गया

 उन  उद्योगपतियों  के  नाम  ;  जिन्हें  कर्जा  दिया  गया  ;

 यह  ऋण  किन-किन  वित्तीय  निकायों  निगमों  केसों  दिया  गया ;

 और

 ऋण  देने
 का  ऑ्राघार  क्या  है  ब्याज  की  दर  कितनी  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  =  थ  एक

 विवरण  साथ  में  नत्थी  में  रखा  गया
 ।

 संख्या  एल०

 १६६/९२)]

 सरकारी  उपक्रमों  में  सरकारी  अधिका  रियों  को  नियुक्ति

 1२३९८.  श्री  प्र०  रह  चक्रवर्ती  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंग

 क्या  सरकारी  नौकरी कर  रहा  कोई  झ्रधघिकारी  सरकारी  उपक्रमों  के  प्रबन्ध  में

 किसी  महत्वपूर्ण  पद  पर  काम  कर  रहा  है  ;

 यदि  तो  ऐसे  उपक्रमों  के  नाम  क्या  हैं  कौर  ये  पद  कौन  से  हैं
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय में  उद्योग  मंत्रो  (att
 :  कौर

 यह  जानकारी  वाणिज्य  उद्योग  मंत्रालय  की  १९६१-६२  के  वारिक  प्रतिवेदन  में  दी  गई  है

 जो  सदस्यों  को  हाल  में  परिचालित  की  गई  है  ।  सरकारी  उपक्रमों  के  निदेशक  मंडलਂ  के

 सदस्य  कैम्प  में  काम  कर  रहे  हैं  सरकारी  अधिकारियों  के  नामों का  एक  विवरण  सभा  पटल

 पर  जल्दी  ही  रखा  जायेगा ।

 पापडों री

 1२३९६.  श्री  रेड्डियार  :  क्या  प्रधा  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 पाण्डीचेरी  के  विलय  के  बाद  wa  तक  उसके  प्रशासन  पर  कुल  कितना  घन

 ्  गया  है  ;

 इस  राज्य
 को  विलीन  करने  के  बाद  वहां  कौन  सी  तथा

 कितना  संस्थाएं  आरम्भ

 की  गई  हैं  ;

 सरकारी सेवा  में  हैं  ? भारतीय  संघ
 के

 कितने  व्यक्ति
 =

 मूल  अंग्रेजी  में
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 ‘paar  मंत्री  तथा
 व

 दैनिक-किये  मंत्री  तथा  am शक्ति  मंत्री
 (at  serge

 :

 ३१  १९६६२  तक  १८,१०,६६,८७३  रुपये  खच  किये  गये

 सरकार ने  ४५१  संस्थायें  स्थापित  की  हैं  जिनका  ब्यौरा  इत  प्रकार  है
 :---

 शिक्षा  संस्थायें  २७१

 सहकारी  समितियां
 इत्यादि  १२४

 मेडिकल  सकल  परिवार  नियाज  स्वास्थ्य  केन्द्र  आदि  &s

 पशु-पालन  एकक  ०

 कृषि  फार्म  att  नसरी

 उद्योग

 सामुदायिक  विकास  खण्ड

 सुचना  केन्द्र  र

 सामाजिक  श्रम  और  शिशु  कल्याण  19;

 ८३

 के नाइट  की  खदान

 1२४००.  श्री  हु०
 चे

 क्या  थम  रोजगार  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या
 यह  सच  है

 कि  बिहार में  सिंहभूम  में  खिंचाव  मिनरल  कारपोरेशन

 द्वारा  चलाई  जा  रही  केनाइट  की  खदानों  के  मजदूरों  चिकित्सा  प्रसूति

 की  सुविधायें  नहीं  दी  जातीं  are  १५  अगस्त  तथा  २६.  जनवरी को  भी  वेतन  अवकाश

 दिया  जाता  ate  उन्हें  कम्पनी  से  बोनस  या  उपदान  भी  नहीं  मिलता  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  खान  निरीक्षालय  ने  इन  खदानों  की  काम  की  दशाओं  की

 कभी  भी  ध्यान पृ वंक जांच  नहीं  की  ;  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है
 ?

 fara  site  रोजगार  मंत्रालय  में  श्रम  मंत्री  हाथी )  :
 चिकित्सा  वेतन

 waar  श्र  प्रसूति  लाभ  की  सभी  सं विहित  सुविधायें  उपलब्ध  इन  खदानों

 में  कोई  विवाहित  महिला  कर्मचारी  नहीं  है  ।  कर्मचारियों को  १५  sed  ग्रोवर  २६  जनवरी

 को  waar  दिया  गया  था  ।..  खदानों  में  अ्रनिवायं बोनस  कार्यान्वित नहीं  गई

 किन्तु  कम्पनी  कुछ  बोनस  देती  है  ।  कम्पनी  द्वारा
 जो

 सं विहित  दायित्व  नहीं

 के  बारे  में  जानकारी  भ्राता नी  से  उपलब्ध  नहीं  है
 ।

 नहीं

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 मर  wast  में मं

 t*Kyanite  Quanies
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 WE  में  वेतन-क्रम

 att  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 क्या  रबड़  बोर्ड  के  कुछ  पदों  कौर  सरकारी  तथा  श्रद्धा-सरकारी  विभागों  के

 ada  पदों  के  वेतन करमों में  कुछ  wax  है  जबकि  इनका  काम  एक  जैसा ही  है  ;

 क्या  इस  अन्तर  को  दूर  करने  के  लिये  रबड़  ae  से  कोई  सिफारिशें  प्राप्त

 हुई  हैं
 ;

 किन-किन  पदों  के  वेतन क्रम  भिन्न  >
 ष्  ;  पौर

 क्या  सरकार  ने  बो  के  सिफरिशों  पर  कोई  निर्णय  किया है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  झन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  =

 से  रबड़  बोझ  ने  पुनर्गठन  के  प्रस्तावों  में  wea  बातों  के  साथ-ताथ  कुछ  पदों

 के  वतन  क्रम  बढ़ा  कर  उन्हें  समान  वाले  अन्य  पदों  के  समकक्ष  ७  की  सिफारिश

 सरकार  ने  हाल  में  ये  प्रस्ताव  स्वीकार  करने  के  ea  जारी  कर  दिये  हैं  कौर  q
 ~

 विभेद  समाप्त हो  गये

 गोरखपुर  मजदूर  भर्ती  डिपो

 1२४०२.  डा०  महादेव
 प्रसाद

 :  श्रम  श्र
 रोजगार

 मंत्रों  यह  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 गोरखपुर  मजदूर  भर्ती  डिपो  से  ZENE  से  लेकर  ma  तक  मजदूर

 भेजे  गये

 इन  में  से  कितने  मजदूर  गोरखपुर  जिले  की  महाराज  गंज  कौर

 तहसीलों के  हैं  oak

 इन  मजदूरों  में  से  कितने  प्रतिशत  मजदूर  भूमिहीन  हैं
 ?

 शम  कौर  रोजगार  मंत्रालय  में  अम  मंत्री  :  (#)  8,08, Gs |

 लगभग  ३०,०००  |

 यह  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 गुलबर्गा  मंसुर म  श्राकादावाणी  केन्द्र

 1२४०३.  श्री  चन्द्रिका  सुचना  ate  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  गुलबर्गा  में  आकाशवाणी  का  केन्द्र  स्थापित  करने  का

 सोच  रही  है  ;

 यदि  तो  क्या  उसके  लिये  कोई  स्थान  चुन  लिया  गया  है  ;  ak

 यह  केन्द्र  कब  काम  करने  लग  ?

 मूल  wash  में



 ३८६ २९  far लागत  ै १  t  १  ८  १९६२

 सुचना  प्रौढ़  प्रसारण  मंत्रालय
 म

 उप  aa  (ait  दाम  गुलबर्गा  में  एक

 २०  किलों  वाट  मीडियम  वेव  रिले  ट्रांसमीटर  पथ  करने  का  इरादा है

 हां
 ।

 aa  है  कि  यह  ट्रांसमीटर  VEQR-4  तक  काम  के  लिये
 तयार  किया

 जा

 सकेगा  |

 शिल्पियों  के  प्रशिक्षण  के  लिये  संस्थायें

 ae  aa  ने  ow की  कृपा  करेंगे कि  : 1२४०४.  थो  जेना
 :  क्या  तथा  उद्योग  मंत्री  यह

 क्या  देश  में  शिल्पियों  के  प्रशिक्षण  के  लिये  दी है | कि | | Ped  स्थापित  की  जा  रही  हैं

 कौर

 यदि  तो  वे  किन  स्थानों  पर  स्थापित  को  जायेंगी  और  उन  स्थानों  को  किस

 प्राकार  पर  चना  जायेगा ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  (att कान  नगों  )  दो  राष्ट्रीय  शिल्प

 एक  कपड़े  पर  हाथ  से  छपाई  के  लिये  शर  gau  गुडिया  atk  खिलौने  बनाने

 faa,  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  हैं  जहां  पर  शिल्पियों  को  अझ्रम्रिम  प्रशिक्षण  दिया  जायगा

 हाथः  से  छपाई  की  संस्था  को  भ्रहमदाबाद  में  स्थापित  किया  जा  रहा  है  क्योंकि

 वहां  पर  हाथ  से  छवाई  करने  वाले  बहुत  हैं  शर  गुडिया  atk  खिलौना  संस्था  बम्बई  में

 वहां  पर  faa  भारतीय  हस्तशिल्पी  बोर्ड  के  व्तंमान  केन्द्र  का  पुनगंठन  स्थापित

 की  जावेगी

 क्वाटर  देने  झत्यधघिक  प्राथमिक्ता

 1२४०५.  श्री  बाल्मीकी  क्या  श्रावास  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  HIT

 करेंगे  कि

 सरकार  द्वारा  १४५  १९६२  तक  क्वाटर  देने
 में

 भ्रत्यघिक  प्राथमिकता  के

 कितने  मामले  रजिस्टर  गये  ै

 से क्या  यह  सकें  है  कि  यह  काम  बहुत  ढील  ac  रहा  &  ;  कौर

 यदि  तो  इस  काम  की  प्रगति  तेजਂ  करने  के  लिये  क्या  नये  उपाय  अपनाया

 गये  ठ

 श्रीवास ate  संभरण  मंत्री  मेहर  चन्द  :

 ate  जिन  कर्मचारियों के  लिए  अत्यघिक  प्राथमिकता  की  मंजूरी  दे  दी

 गई  उनके  नाम  सम्बन्धित  प्रतीक्षा-सुची  में सब  से  ऊपर  रखे  गये  ।
 परन्तु  वस्तुतः

 नियतन  रता
 तभी  किया  जा  सकता  जब  कि  मकान  खाली  हो ं।  cmd NO eamed

 पम  अंग्रेजी में
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 शरणार्थियों का  पुनर्वास

 थ्री  बाल्मीकि  :  क्या  श्रीवास  ate  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 १९६२  तक  कितने  ऐसे  शरणार्थियों  को
 कर्जे  की  छूट

 दी
 गई  जो

 कभी
 तक  नहीं

 बसाये  जा  सके

 उनकी  दीन  अवस्था  की  जांच  का  क्या  mare  है  ;  तौर

 इसके  कारण  कितना  धन  बिना  वसूल  की  सम्भावना

 crave  site  संभरण  मंत्री  मेहर  चन्दा  :
 सारे  देश  के  लगभग

 €०  लाख  विस्थापित  व्यक्तियों  ar  विस्तृत  जनगणना  के  यह  जानकारी  देना  संभव

 नहीं  |  सामान्य  रूप  से  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  पश्चिमी  पाकिस्तान के  विस्थापितों  को

 संतोषजनक रूप  से  बसाया  जा  चुका  है  श्रोतों  पूर्वी  पाकिस्तान  के  विस्थापितों  से

 far  श्रीकांत  पुनर्वास  किये भी  grat  चुका  है  |

 उस  अवस्था  में  ऐसे  ऋण  न  वसूल  होने  वाले
 समझे  जाते  हैं  जब  कि

 उन  के  लेनेवाले या  ज़ामिन  केपास  न  तोक ोई  जायदाद  होती  है  ate  न  ही  उनकी

 ऋण  देने  की  क्षमता  होती  है  ।

 जब  तक  सारे  मामले तय  नहीं  at  जाते  बिना  वसूल  की  हुई  सघन-राशि  का

 अनुमान  नहीं  लगाया  सकता

 कांच  कौर  कांच  के  सामान  की  बिक्री

 Vow.  थो  बाल्मीकी :  व्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 geuca से  FEQR  तक  किन-किन देशों  से  शीशे  तथा  इससे बने  ऊंची  किस्म

 के  शोभा जनक  बतन  शादी  की  बिक्री के  लिये  व्यापार  सम्बन्ध  स्थापित  किये  गये

 इस  प्रकार  का  माल  बाहर  भेजा  ;  कौर

 उपरोक्त  वस्तु ग्र ों  क ेलिये  किन-किन  देशों  मे  नये  बाज़ार  पैदा  किये  गये  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  स्तर  ट्रीय  व्यापार  मंत्री  निभाई
 :  से

 भारत  ने  हाल  के  वर्षों  में

 पाकिस्तान  ak  ,  सऊदी  नेपाल  तथा  मलाया  को  जाने

 वाले
 कांच  कौर  कांच  की  बनी  सभी  किस्म  की  वस्तु ग्र ों  के  निर्यात  व्यापार  में  वृद्धि कर  ली  है  ।

 इन देशों  को  भारत  से  किया गया  कुल  निर्यात  निम्न  प्रकार  है  :--

 लाख  रु०

 १६५८  १२.  ६४

 PEKE  २३.७२

 REKo  RX  ७२

 PER  २१.४८

 १९६२  BRE

 की  बनी  उच्च  कोटि  की  वस्तु गर ों
 ”

 के  बारे  में  कड़े  प्लग  नहीं  रखे  जाते  ।
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 केन्द्र  हारा  मद्रास  राज्य  को  सहायता

 1२४०८.  थो  इल्यापेरमाल  :
 क्या  योजना  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  द्वितीय

 पंचवर्षीय  योजना-काल  में  विभिन्न  मदों  के  श्रन्तगंत  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  मद्रास  राज्य

 कितनी  सहायता  दी गयी  है  ?

 योजना  तथा  श्रम  घोर  रोजगार  मंत्री  नन्दा  )  :  जानकारी  एकत्र की  जा  रही  है  ।.

 द्स्तरिक्ष में उड़ानें में  उड़ानें

 1२४०६. श्री  लक्ष्मी  मल्ल  सिंघवी  :
 कया

 प्रधान  मंत्री
 यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 fe  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  चन्द्रमा  तक  भारतीय  उड़ान  के  लिये  आयोजन करने  के

 बारे में  विचार  कर  रही  है  0

 कया  सरकार  इस  कार्य के  लिये  एक  परियोजना  स्थापित  करेगी  ;  ate

 सरकार  ने  अन्तरिक्ष  उड़ान के  नये  विज्ञान  मे  प्रशिक्षण  अर

 wart  के  भारतीय  वैज्ञानिकों  को  रूस  अथवा  अमरीका  भेजने की  संभावनाओं

 का  पता  लगाया है  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वे  दैनिक-कार्य मंत्री  तथा  ae  शक्ति  मंत्री  जवाहरलाल
 :

 नहीं  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ||

 अन्तरिक्ष  उड़ान  के  बारे  मे  विज्ञान  की  नयी  शाखा  में  प्रशिक्षण  waar

 भ्रनुसन्घान  लिये  किसी  भी  भारतीय  वैज्ञानिक  को  कभी  तक  अमरीका  रूस  नहीं

 भेजा  गया  निकट  भविष्य  में  भ्रन्तरिक्ष  उडानों से  प्राप्त  वैज्ञानिकों  आंकड़े

 एकत्र  करने  में  अरन्य  देखों  के  साथ  भारत  द्वारा  सहयोग  की  संभावना  है  |  इस  नये  क्षेत्र में

 हमारी  गति  विधि  के  विकास  के  परिणामस्वरूप  यदि  श्रावश्यकता  तो  विज्ञान  की

 इस  नयी  शाखा  मेंश्रग्रिम  देशों में  भारतीय  वैज्ञानिकों  को  प्रशिक्षण  के  लिये  भेजने के

 बारे  में  विचार  किया  जायेगा  ।

 रामकृष्णपुरमु, नई दिल्‍ली में क्वाटरों का श्रावंटन नई  दिल्‍ली  में  क्वार्टरों  का  आवंटन

 1२४१०.  थी  दीजो  :  क्या  आवास  ate  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की

 wa  करेंगे कि

 कया  रामकृष्ण पुरम  (  मुनीरका )  में  सरकारी  कमंचारियों  को  क्वार्टरों का  आवंटन

 जारहा है  ;

 तो  किस  तिथि  से  आवंटन  आरम्भ  किया  और

 वर्ष
 तक  आवंटन  होगा ;

 क्या  उक्त  बस्ती  में  वर्ष  Peyy aH a तक  के  श्रेणी के  क्वार्टरों  के  लिये  पात्र सभी

 सरकारी  कर्मचारियों को  क्वार्टरों  का  झ्रावंटन  किया जा  कौर

 (=)  यदि  तो  कब ?

 अंग्रेजी  में
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 आवास  vite  संकरण  मंत्री  मेहर  सनद
 :  हो  ।

 इस  समय  वहाँ  ae  श्रेणी  के  १२६४  क्वार्टर  है ं।

 इस  में  निम्नलिखित

 प्राथमिकता  तिथि  वाले  व्यक्तियों  को  ध्ावंटत  हो  सकेगा :
 ण

 stay  क्वार्टरों
 के दस  समय

 प्राथमिकता  तिथि  आवंटन के  बाद

 ag  जिस तक

 भ्रावंटन  हो

 सकेगा

 ocr  evasive  Gree  Samed  ao  ला  mee  a at epee ba

 श्रेणी  2  qo  PEvY

 श्रणी  ey  evs

 एचਂ  श्रेणी  ReYo  ८५३

 ee

 संभवत  नहीं

 समय-सीमा  बताना  संभव  नहीं  है
 ।  जैसे ही  भ्रमित  क्वाटर  स्थिति

 में  सुधार हो
 जायेगा

 चाय  तेयार  करन  के  लिये  स्वचालित  मदीन

 TRER.
 शी  प्र०  Wo  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  fr  :

 क्या  यह  सच  है  कि  की  एक  वेल्डिंग  मशीन  कम्पनी  ने  एक  ऐसी

 स्वचालित  nate  बनायी  fa दस  सेकण्ड  में  चाय  का  कप  तैथारकर  देती है

 यदि  तो  इस  मशीन  की  क्या  विशेषतायें  हैं  ;  atk

 {7)  क्या  भारत  में  भी  ऐसी  ही  मशीन  बनाने  के  लिये  प्रयत्न  किये  जा  रहे

 पाजी  तथा  उद्योग
 मंत्रालय  में  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मन भाई  :

 (®)  धौर  (a)  जो  कुछ  समाचार  पत्र में  छपा  है  कि  कनाड़ा  एक  afer

 कम्पनी  स्वचालित  afer  जो  दस  सेकण्ड  में  बढ़िया  चाथ  का  कप  बना  सकती

 बनाने के  लिये  ब्रिटेन  में  एक  संयंत्र  स्थापित  करने  योजना  बना  रही  सरकार

 को  इसके  अतिरिक्त  कोई  ate  जानकारी  नही ंहै  ।  मशीन का  ब्योरा  उपलब्ध

 नहीं है  ।

 नहीं  ।  चाय  जहां  कछ  स्वचालित  वेल्डिंग  मशीनें  बनाई

 इसके  विकास  पर  निकट  पे घ्यान  दे  रहा  है  ।  उन्हें  उस  स्तर  पर

 कभी  पहुंचना  जिससे  weal  को  अच्छी  प्रकार  तैयार  की  गयी  चाय
 थ

 मिल  सके  q

 अंग्रेजी  में
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 रा  सहायता  प्राप्त  औद्योगिक  योजना

 1२४१२. श्रीमती  शर्मनाक  सुल्तान  :  शध्रावास  at  संभरण  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 प्रत्येक  राज्य  कौर  संघ  राज्य-क्षेत्र  में  वर्ष  १९६२  में  राजसहायता-प्राप्त

 औद्योगिक  शअ्रावास  योजना  के  झन्तगंत  शभ्रौद्योगिक  श्रमिकों  के  लिये  कितने  मकान  बनायें

 जाया |
 bees

 trara.  कौर  कितने  मकानों  के  लिये  मंजूरी  की ह  lant  ब  क  | है  ह  द  ह  | कितनी
 रोज

 जा चुकी  हैं  ;

 (  )  उपरोक्त भाग  में
 निर्दिष्ट  योजनाओं के  क्रियान्वयन  में  क्या  प्रगति  हुई

 धारात  att  संभरण  सत्री  ( sft  सेहर  चन्द  खन्ना )

 PEKR—-KR  के  लिये  योजनाओं  के  wag  अभी  राज्यों  ak  संघ  राज्य-क्षेत्रों  को

 निधि  के  ग्रांट  को  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।  मकान  बनाने  का  उनका  कार्यक्रम प्रत्येक

 राज्य  को  आवंटित  धनराशि  पर  निर्भर  यह  संसद  द्वारा चाल  वित्तीय  वर्ष  के  लिये

 आयव्ययक  पारित  किये  जाने  के  बाद  ही  होगा  ।

 ate  एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  प्रत्येक  राज्य  कौर  संघ

 में  इसके  सितम्बर  VEX  से  ३१  सच  ERR  तक  राजा-सहायता  प्राप्त

 श्रीवास  योजना  की  प्रगति  के  बारे  में  बताया  गया  है
 ।  |  देखिये  परिशिष्ट  3३,  श्रीगन्ध

 संख्या  ७४]

 निघन  ataear  ssa SCS

 fart  महोदय  :
 मुझे  सभा  को  श्री  पोन्नम  सुब्बाराव  के  दुखपूर्ण  निधन की  सुचना

 देनी  है  ।  उनकी  मृत्यु  ७२  वर्ष  की  दि  तथा  में  १८  १९६२  को  विजयवाडा  में

 हुई

 श्री  पोन्नम  सुब्बाराव  १९४५२ से  2eX9  के  बीच  उड़ीसा के  नौरंगपुर  निर्वाचन  क्षेत्र

 से
 प्रथम  लोक-सभा

 के  सदस्य  चुने  गये  थे  1]

 हम
 उनकी  मृत्यु पर  हार्दिक  शोक  प्रकट  करते  हैं  ।  मुझे  विश्वास

 कि  सभा  के

 सभी  सदस्य  मृतक  के  परिवार  के  प्रति  सम्बेदना  प्रकट  करने में  मेरा  साथ  देंगे  ||

 मेरा  mat  किसका  के  सदस्य  कछ  देर  के  लिये  मौन  खड़े  होकर  शोक

 प्रकट  करे ं|

 सभासद
 कुछ  समय  तक  मोन  as

 frat  wast  में
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 39-¥-€2  को  उठाये  गयें  एक  औचित्य  प्रश्न  के  बारे  में

 tat  प्र०  के०  देव  मेरे  एक
 औचित्य  wa  कौर

 उसके  संबंध  में
 ग्रा पके

 विनिर्णय  के  सम्बन्ध॑  में एक  ग़लतफहमी  पेदा हो  गई  है  ।  में  उसके  बारे  में  कहना

 था
 थाहता  कल  प्रतिरक्षा  ने  महालेखा  परीक्षक  की  आलोचना  करते  हुए  कहा

 कि  काम  प्रशासन  केक्षेत्र  में  हस्तक्षेप  करना
 ak  उसके  सम्बन्ध  में  सुझाव  देना

 नहीं  है  कौर  उनको  स्वतंत्र  रूप  से  जांच  नहीं  करनी  चाहिये  ।
 इसके  बारे  में  में  एक  औचित्य

 yet  रहा  था  पर  आपने  मेरी  बात  पूरी  होने  से  पहले  कहा  कि  ara

 मेरी  बात  समझ  ली  है  ak  श्राप  उससे  पूर्णतया  सहमत  gi  उसके बाद  सभा  में

 इतना  शोर  मचा  मैं  amt  विनिर्णय  का  afer भाग  सुन  ही  नहीं  पाथा

 था

 उसके  संबंध  में  एक  संवैधानिक  व्यवस्था  है  कि

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  कब  वह  प्रश्न  नहीं  उठा  ima  उस

 विषय  की  चर्चा  समाप्त  हो  चकी है  ।

 यदि  मैं  माननीय  सदस्य  की  बात  ठीक  नहीं  समझ  पाया  तो  सचमुच  दुर्भाग्य प्रण

 लेकिन  जब  मैंने  किसी  दूसरे  विषय  का  seta  किया  तो  माननीय

 को  मेरा  ध्यान  उसकी  कौर  झ्राकर्षित  करना  चाहिये  था  ॥

 यदि  माननीय  सदस्य  उस  समय  सुन  नहीं  पायें  तो  उनको  बाद  में  बताना  चाहिये  था

 कि  उनका  औचित्य  प्रदान  दूसरा  ही  था  ।  अन्य  सदस्यों  ने  उस  पर  चर्चा  भी  की  थी  पर  माननीय

 सदस्य  तब  भी  स्वयं  मौन  बैठे  रहे  ।

 यह  बड़ी  विचित्र  सी  चीज है  ।  लेकिन  राज  सुबह  समाचार  पत्रों  में  इससे  सम्बन्धित

 समाचार  देख  कर  मझे  सचमुच  द्प्ख  ह्य  क्योंकि  उसे  बढ़ाचढ़ा  कर  पेदा  किया  गया है

 मझे  कभी-कभी  नियमों  का  पालन  करने  के  लिये  माननीय  सदस्यों  शौर  मंत्रियों  तक  से  कहना

 पड़ता  कुछ  दिन  पहले  मेंने  श्री  नाथ  पाई  से  भी  असन  ग्रहण  करने के  लिये  कहा था  जब  वे

 किसी  नियम  के  उल्लंघन  tar  मेरा  ध्यान  कर्षित  कर  रहे  थे  ।  समाचार-पत्रों  में  उसका

 समाचर इस  प्रकार  था  कि  जेसे  मेंने  श्री  नाथ  पाई  की  कड़ी  भर्त्सना  की  हो  ॥  उसके  मराठी

 अनुवाद  में  कहा  गया  था  कि  मेंने  उनकी  अच्छी  झाड़-झपट  की  ।  इसके  बारे  में  भी  एसे  ही

 बढ़ाचढ़ी कर  समाचार दिये  गये  हैं  ।  प्रेस के  अपने  मित्रों से  मेरा  यही  mara है  कि  वे

 ऐसी  बातों  में  थोड़ा  संतुलन  रखा  करें  ।

 में  सभा  को  बता  दूं  इसकी  कार्यवाही  समाप्त  होने  के  तुरन्त  बाद  संग्रह-कार्ले  मंत्री

 मुझ से  मिलने  प्राय  थे  ।  उन्होंने  मझसे  कहा  था  कि  ae  नियमों  का  उल्लंघन  नहीं  होने  देना  चाहते

 पर  कभी-कभी  हड़बड़ी  श्र  कार्याधिक्य  के  कारण  कुछ  हो  हो  जाता है  ।.  में  उनकी  कठिनाइयां

 समझता हूं  ।  कभी-कभी मुझे  भी  उनको  नियमों की  याद  दिलानी  पड़ती हैं  ।  are है  उसका

 लोग  बुरा  नहीं  मानेंगे  ।  लेकिन  उनके  सम्बन्ध  में  समाचार  प्रकाशित  करते  समय  कुछ

 लन  तो  रखना  ।

 a  ग्रंग्रेजी में
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 par  हरि  far  कामत  )  :
 ara  कहा  है  कि  कल  के  श्रौचित्य  प्रदान

 के  विनिमय के  सम्बन्ध  में  राज  फिर  से  प्रश्न  नहीं  उठाया जा  सकता  ।  लेकिन  प्रथम

 सभा मे  वित्त  मंत्री  ने  महालेखापरीक्षक के  बारे  में  कुछ  कहा  था  उसके  बार  में  एक  महीने

 बाद  औचित्य  seat  उठाने  उसे  कार्यवाही से  निकाल दिया  गया  था  ।  wa  श्राप एक  दिन

 बाद  भी  ग्रोचित्य  प्रश्न  उठाने  की  अनुमति  नहीं  दे  रहे  हैं  ।

 fuerte  महोदय  :.  वह  इस  पर  लागू  नहीं  होता  ।

 श्री  त्यागी  :
 महालेखा  परीक्षक  संसद्‌  द्वारा  नियुक्त  एक  भ्रमणकारी  होता

 ह  ।  सभा में  उसके  सम्बन्ध में  ऐसी  कोई  बात  नहीं  कही  जानी  जिससे  उसकी

 प्रतिष्ठा  किसी  कदर  भी  कम  हो  ।

 fat  नाथ  पाई  जब  एक  पीने  बाद  प्रइन  उठाया  ना  सकता  है  तो  क्या

 एक  दिन  बाद  नहीं  उठाया  जा  सकता ?

 श्री  प्र०  के०  देव  :  यह  मामला  बड़ा  महत्वपूर्ण  है  ।  मेंने  उसकी  बिना  शुद्ध  की  हुई

 अरति  देखते  ही  यह  प्रश्न  उठाया  है  ।  इससे  पहले  में  उठा  भी  नदीं  सकता  मुझे  उसका

 अधिकार  रहना  चाहिये  ।

 श्रेय  महोदय :  उस  पर  किसी  दूसरे  अवसर  पर  चर्चा  की  जा  सकती  ह  wet

 नहीं

 यदि  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  का  प्रतिवेदन  सभा-पटल  पर  रखा  गया  तो  उसका

 उल्लेख  करने  से  किसी  भी  माननीय  सदस्य  को  नहीं  रोका  जा  सकता  ।  इंगलैंड संसद्‌  में
 भी  यही  प्रथा  oat  यदि  माननीय  सदस्य  उसका  उल्लेख कर  सकते  तो  फिर  मंत्रियों

 को  उसका  उल्लेख  करने  से  कैसे  रोका जा  सकता  है  ?

 यदि  इसकी  कौर  भ्र धि क्र  विशद  विवेचना की  आवश्यकता  मैं  इसका  प्रयत्न  करके

 अपना  विनिर्णय  दूंगा  ।

 we  इस  पर  ates  चर्चा  नहीं की  जानी  चाहिये

 सभा  पटल  पर  रखें  गये  पत्र

 मंत्रियों  के  निवास  स्थान  संबंधी  नियम

 श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  मेहर  चन्द
 :

 में
 मंत्रियों  के  वेतन

 are  भत्ते  REXR  की  घारा  ११  की  उप-घारा  (२)  के  अंतगर्त  दिनांक  १२

 १९६२  की  संख्या  जी०  एस०  कार  ६६५ में  प्रकाशित  मंत्रियों  के  निवास-स्थान

 सम्बन्धी  १९६२  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  ।

 iss
 परिस् तकालय

 में
 रखी

 गई
 ।

 देखिये  संख्या
 एल०  टी०

 १६४/६२]
 |

 मूल  wat  में
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 पुर:स्थापित

 मिलो  रेशम  के  वस्त्र  संशोधन  area

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्रो
 (=i  मनुभाई

 2

 मैं  भ्रत्यावव्यक  पण्य  अघिनियम  १९५५ की  घारा  ३  की  उप-घारा (६)  के  ania

 दिनांक १६  १९६२  की  अधिसूचना संख्या  एस०  प्रो ०  Yo?  में  प्रकाशित  नकली  के
 .

 ate  संशोधन  १९६२  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  भि

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०टी०  2E4/ER  ॥]

 फिलैटेलिक  ब्यूरो  द्वारा  डाक  टिकट  संग्रहकर्ताश्रों  को  टिकटों  के  फोल्डर  दिये  जाने  के  वारे ~
 म  याचिका

 tal  दास  :  में  डाक-टिकट  संग्रह  ब्यूरो  द्वारा  डाक-टिकट  संग्रहकर्तात्रों  के

 लिये  टिकटों
 के  फोल्डर  जारी  करने  के  सम्बन्ध में  एक  याचिका कार  द्वारा  हस्ताक्षर  की  हुई

 याचिका  पेश  करता हूं  ।
 cn te  oe

 सभा का  काय

 संसद  काय  मंत्री  सत्य  नारायण  मैं ४  १९६२  से  area  होनें

 लाले  सप्ताह
 के

 लिये  सरकारी कार्य  का  क्रम  घोषित  करता  हं

 (१)  राज  के
 आदेश  पत्र  के  अवशिष्ट  विषय  पर  विचार

 (२)  श्रम  ate  वाणिज्य  ate  उद्योग  कौर  वित्त  लियों  की  भ्रनदानों

 नकी  सींगों  पर  चर्चा  श्र  मतदान  |

 tat  हरि  विष्णु  कामत  (  होशंगाबाद )  :  क्या  लोक-संघ  के  बेईमान  सत्र के  स्थगन

 के  सम्बन्ध में  कोई  निर्णय किया  जा  चका  है
 ?

 श्री  सत्य  नारायण fag  इस  चाल  सत्र  को  २२  को  स्थगित  करने  की  सोच  रहे

 हं  ।

 राष्ट्रपति  की  पेन्शन  १९६२

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  at

 ओर से  प्रस्ताव करता  हूं  कि  राष्ट्रपति की  पेन्शन  १९५१  में  संशोधन
 करने  वाले

 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  भ्र नुम ति दी  जाये

 faery  सौदे  प्रश्न यह  है

 पक  राष्ट्रपति  की  पेन्शन  १९४१  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर

 स्थापित  करने  की  शअ्रनमति  दी  जाये  ी

 प्रस्ताव  स्वीकार  ।

 मूल  wast  में

 1194  (Ai)
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 पति  में  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता
 हूं

 :

 किल  लि

 अनुदानों
 को  मांगें-जारी

 श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्रालय--जारी

 श्री  सभा  mare  शौर  संभरण  मंत्रालय  की  अनुदानों  की

 मांगों  कौर  कटौती  प्रस्तावों  पर  ग्राम  चर्चा  प्रौढ़  मतदान  करेगी  |

 श्री  स०  का०  wea |

 गंगो  च०  न  भट्टाचायें  :  श्री  दी०  चं०  ने  पूर्वी  पाकिस्तान  से  भारत

 में  भाने  वाले  विस्थापितों  के  लिये  की  जाने  वाली  व्यवस्था  के  सम्बन्ध  में  जो  भी  कहा

 उसमें  मुझे  एक  बात  ate  जोड़ना है  ।  सरकार  को  श्री  दी०  चं०  के  प्रस्ताव  पर  गम्भीरता

 से  विचार  करना  चाहिये  कि  व्यापक  भ्राता  पर  एसे  श्रमदान-प्रदान  का  बया  परिणाम  होगा  ।

 पूर्वी  पाकिस्तान  से  खाने  वाले  सभी  दरबारियों  को  सीध  दण्डकारण्य  भेज  देना  चाहिये  ।

 जो  दारणार्थी  ऋणों  की  अदायगी  करने  योग्य  स्थिति  में  नहीं  उनको  रियायत  दी

 जानी  ये  ।  उसकी  वसूली  के  लिये  सख्ती  नहीं  की  जानी  चाहिय े।

 दिल्ली  में  छोटी  ora  कौर  साधनहीन  व्यक्तियों  के  लिये  mara  की  व्यवस्था  की  जानी

 चाहिये  ।  नयी-नयी  बस्तियां  इतनी  दूर-दूर  हैं कि  एक  बड़े  पैमाने  पर  सस्ती  सवारी  गाड़ियों  का

 प्रबन्ध  अविलम्बनीय  हो  गया  है  |

 दिल्‍ली  में  पहले  के  बने  हुए  बंगले  इतने  बड़े-बड़े  हैं  कि  उनकी  जगह  चार  बंगले  बन  सकते

 ट जा  ।  लेकिन  उन  दिनों  जगह  की  कोई  तंगी  नहीं  थी  ।

 हमारा  सरकारी  प्रेस  बिना  अशुद्धियों  के  कोई  serra  निकाल  ही  नहीं  पाता  ।

 इसकी  जांच  की  जानी  चाहिये  ।

 दिल्‍ली  नगर  ठेकेदारों  का  स्वर्ग  है  ।  माननीय  मंत्री  को  इस  सम्बन्ध
 में | |  ह

 चाहिये  ।

 कलकत्ता  में  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  कर्मचारियों  को  निवास  स्थानों  कौर

 उनके  किरायों  के  बारे  में  बड़ी  कठिनाई  पड़ती है  ।  माननीय  मंत्री  को  उनके  कष्ट  दूर  करने
 का

 भरसक  प्रयास  करना  चाहिये  ।

 श्रीवास  ate  संभरण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जगन्नाथ  :  श्री  भट्टाचार्य

 शर  श्री  गुह  दोनों  ने  छोटी  श्राय  वाले
 व्यक्तियों  के  लिये  श्रीवास  की  व्यवस्था  करने  के  सरकार

 द्वारा  किये  गये  प्रयास  को  निराशाजनक  बताया  है  ।  मैं  इस  से  सहमत  नहीं  ।

 द्वितीय  योजना  में  भवन-निर्माण  की  विभिन्न  योजनाओं  के  लिये  ८४  करोड़  रुपये  की

 व्यवस्था  की  गई  जिसमें  से  राज्यों  ने  ७१  करोड़  रुपये  ले  लिये  थे  ।  मतलब  यह  कि

 राज्यों  ने  ८४  प्रतिशत  राशि  ले  ली  थी  ।

 मूल  aa  में
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 इसके  अतिरिक्त  जीवन  बीमा  निगम  ने  मध्यवित्त  के  व्यक्तियों  के  लिये  भवन-निर्माण

 की  योजनाओं की  कार्यान्विति  के  लिये  १७  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था की  थी  ।  fad  य  योजना

 में  इस  काल  में  दिल्‍ली  की  गन्दी  बस्तियां  हटाने  के  काम के  लिये  १  .  करोड़  रुपये  व्यय  किये

 भये थे  शौर  केन्द्रीय  सरकारी  तमंचा  रियों  को  मकान  बनाने  के  ०  .  ७८  करोड़ रुपये  के  ऋण

 दिय गय  थे  ।  इसे  बिल्कुल  ही  संतोषजनक  तो  नहीं  कहा  जा  सकता

 मैं  सभा  को  बताता  हूं  कि  ३१  १९६२  तक
 विभिन्न  भवन-निर्माण

 योजनायें

 को
 कुल  कितनी  प्रगति

 हुई
 भवन-निर्माण  की  विभिन्न  योजनाओं  के  लिये  ३१

 न  करोड़  रुपय ेव्यय  किये  गये  थे  २,२२,५३७  मकानों  का  निर्माण  हं  चुका

 YVR,  ko  मकानों
 का  निर्माण चल  रहा  है  ।

 इस  प्रकार  यह  ॒  मंत्रालय  योजना  अयोग  द्वारा  तयार  की  गई  योजनाओं  की  कार्यान्वित

 के  लिये  भरसक  प्रयास कर  रहा  है  ।  लेकिन  कठिनाई  यह  है  कि  कार्यान्वित  करना  वास्तव

 में  राज्यों  के  हाथ  में  इसलिये  माननीय  सदस्यों को  इसके  बारे  में  श्रपने-श्रपने  राज्यों

 से  पुछना  चाहिये  ।  उनको  राज्यों  पर  जोर  ढालना  चाहिये  कि  इस  प्रयोजन  के  लिये  व्यवस्थित

 रादियों  का  पूरा-पूरा  उपयोग  करें  ।

 द्वितीय  योजना के  ग्रामीण  भवन-निर्माण  कार्यक्रम की  भी  आलोचना  की  गई  है  ।

 राज्यों उसके  योजना  में  पुर्नविचार के  बाद  ५  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था की  गई  थी  ।

 ने  उसमें से  ३७७.  ४
 लाख  रुपये की  सहायता ही  ली  ७५.  ५  प्रतिशत  काम  हुआ

 योजना का  आरम्भ  REX  में हुभ्रा  इसलिये  इसे  संतोषजनक  तो  नहीं  कहा  जा

 ग्रामीण  भवन-निर्माण  योजना  का  मुख्य  उद्देश्य  यह  है  कि  गावों  में  सहकारिता की  भावना  पैदा

 देवा  के  vv  करोड़  व्यक्तियों  के  लिये  तो  सरकार  मकान  खड़े  नहीं  कर  सकती  ।  तृतीय

 योजना का  कुल  व्यय  ११,०००  करोड़  रुपये  कौर  यदि  सारे  का  सारा  मकानों के  निर्माण पर

 ही  खर्च
 कर  दिया  तो  भी  मकानों की  कमीਂ  पूरी  नहीं  की  जा  सकेगी  ।  योजना पूर्ण

 व्यवस्था में  हमें  चीजों के  लिये  प्राथमिकतायें  निश्चित कर  लेनी  पड़ती हैं  ।  भवन-निर्माण

 के  लिये  कितनी  राशि  की  व्यवस्था  की  गई  है--इसको  हमें  समूची  योजना  के  साथ

 रख  कर  देखना  पड़ेगा ॥  हमारी  विकासशील  श्रेय-व्यवस्था  में  सभी  लोगों  के  लिये  प्रतीक

 सुविचारों की  व्यवस्था करनी  हैं  ।  हमें  सुलभ  साधनों  के  आधार  पर  उनके

 ही  बल  पर  भाग  बढ़ना है  ।  तटीय  योजना में  कहा  गया  है  fear  भवन-निर्माण की  समस्या

 इतनी  विशाल है  कौर  उसमें  कठिनाइयां इतनी  हैं  कि  इस  कार्यक्रम को  ग्रामीण  विकास  की कौर

 बडी  योजना की  पृष्ठभमि  में  देखना  चाहिये  ।  गांवो ंमें  मकान  बनाने की  योजना  सामदायिक

 विकास का  एक  रंग  माना  जाना  चाहिय े।  इसका  उद्देश्य  गांवों  के  लोगों  में  एक  स्वस्थ

 वातावरण  पैदा  करना  है  ।

 तटीय  योजना  का  कार्यक्रम  है  कि  देश  के  विभिन्न  भागों  के  ४५,००० गावों  में  मकानों  का

 निर्माण  किया  जाये  ।  देश  में  कुल  ५,५८,०००  गांव  हैं  ।  उद्देश्य  यह  है  कि  इस  योजना  को  श्रासपास

 स्थित  तीन-चार  गांवों में  आरम्भ  किया  जाये  ।  इस  प्रका  र  हमें  गांवों  के  लोगों  का  सहयोग  मिल  सकता

 कौर  गांवों में  बेहतर  अधिक  सुविधाओं  ate  एक  स्वस्थ  वातावरण  का  निर्माण |

 जा  सकता है  ।  तब  फिर  दूसरे  गांव  उन  तीन  चार  गांवों  का  अनुसरण  करने  इस



 कि  ह
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 योजना  का  यही  मुख्य  उद्देश्य  इसलिये  इस  योजना  कीਂ  सफलता की  कसौटी  यह  नहीं है
 कि  सरकार

 ने
 सभी

 गांवों  में  मकान  बनवाये  हैं  या  नहीं  ।  इस  योजना का  उद्देश्य  तो  सामुदायिक
 विकास  कार्यक्रम  के  श्रन्तगंत  किये  जाने  वाले  विकास  काय  की  सहायता  करना  ही

 fat  scare  कार  )  क्या  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  के  श्रन्तगत  भवन-निर्माण

 का  कोई  कार्यक्रम है  ?

 थी  जगनाथ
 मकानों  के  निर्माण  के  लिये  सड़कों  ate  सार्वजनिक  भवनों

 के  निर्माण  के  लिये  कार्यक्रम है  ।

 वह  एक  पूरक  मंत्रालय  क अधीन है  ।  इस  ग्राम  अ्रावास  परियोजनाओं  की  योजना
 के  श्रन्तगंत  प्रत्येक

 इच्छुक  गांववाले  को  २,०००  रुपय  का  ऋण  दिया  जा  सकता  या

 मकान  बनाने  की  लागत  ६६१,  प्रतिशत  सकता  इसमें  से  जो  भी  कम  हो  ।

 शेष  रकम  उसे  स्वयं  जुटानी  पड़ती  सामग्री या  श्रम  के  रूप में  ।  इस  प्रकार  यह
 मदद-भाप  की  योजना  देश  के  हर  व्यक्ति  के  लिय  तो  मकान  खड़ा  करना  सरकार  के  लिये

 संभव  नहीं है  ।

 fet  दिनेश  भट्टाचार्य  :  २,०००  रुपये  का  ऋण  लेने  के  लिय  कितनी

 ज़मानत  देनी  पड़ती है  ?

 गधी  जगन्नाथ राव  :  यह  सुचना  राज्य  सरकारों से  प्राप्त  की  जा  सकती  माननीय

 सदस्य  मेरा  भाषण  समाप्त  हो  चुकते  पर  प्रइन  पूछ॒  सकते हैं  ।

 श्री  gto  ना०  तिवारी ने  पुछा  था  कि  इस  ग्राम  आवास  योजना  के  लिये  आधिक  सहायता

 कयों  नहीं दी  जाती  ।  इसके  लिये वह  संभव  नहीं  है  ।  श्रौद्योगिक  श्रमिकों  के  श्रावास  की

 योजना  के  लिये  तो  आधिक  सहायता दी  जाती  गांवों के  लिये  वह  संभव  नहीं  है  ।

 श्री  नवल  प्रभाकर  का  सुझाव  है  कि  मकान  बनाने  की  लागत  बढ़  जाने  के  कारण  इस  ऋण

 की  सीमा  २,०००  रुपये  से  बढ़ाकर  , Qo090  रुपये कर  दी  जायें  ।  यदि  ग्रामवासियों  की  औसत

 देखे ंतो  १५०  रुपये  से  कम  ही  बैठती हैं  ।  ७२  प्रतिशत  ग्रामवासियों  की  RXo  रुपये  प्रति  माह

 से  कम  है  ।  इसलिये  वह  , 000  रुपये  के  ऋण  की  Marat  शाइनी  से  नहीं  कर  पायेगा  ।  इसलिये

 इसी  योजना  को  बढ़ाने  की  कोशिश  की  जा
 रही  हैं  ।

 इस  मंत्रालय  के  श्रन्तगंत  चलने  वाली  योजनाकारों  में  छोटी  राय  वाले  वर्गों  के  लिये

 योजना  काफी  सफल  रही है  इसके  अस्तगत  ८,०००  रुपये  तक  ऋण  दिया  जाता  अर्थात्  मकान

 की
 लागत  का  ८०

 प्रतिशत  व्ययਂ  ऋण  के  रूप  में  दिया  जाता है  ।  श्री  नवल  प्रभाकर मे  इसे  १०,०००

 रुपये  तक  बढ़ाने  का  सुझाव  रखा  है  |  उनका  कहना  है  कि  मकान  बनाने  की  सामग्री  का  मूल्य  बढ़

 जाने  के  कारण  G,o00  रुपये  में  मकान  नहीं  बन  पाता  |  ग्रस्त  में  इस  योजना  का  उद्देश्य  जनता  में

 बच  की  भावना  पैदा  करना  है  ।  इसलिये  इस  राशि  को  बढ़ाना  संभव  नहीं  है  ।  दूसरा  कारण  यह  है

 कि  इस  योजना  के  लिये  ततीय  योजना  में  केवल  ३५  २  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  है  ?  ae

 लक्ष्य  OY,  coo  मकान  खड़े  करने का  यदि हम  ऋण  की  सीमा  १०,०००  रुपये तक  बढ़ा  तो

 इतने  मकान  नहीं  बन  पायेंगे  ५००  रुपये  या  उससे कम  प्राय  वालो  व्यक्ति  १०,०००  रुपये

 मूल  लग्चंग्रेजी  में
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 का  ऋण  आसानी से  नहीं  चुका  पायेंगी  ।  योजना का  ७  ऐस  मकान  बनाने  का  जिनकी  लागत

 बहुत  प्रतीक  भी  न  हो  ।

 श्री  नवल  प्रभाकर  ने  कहा  हैं  कि  दिल्‍ली  का  विस्तार  इतना  अधिक  हो  रहा  है  कि  दिल्‍ली  के  पास

 के  गांवों  को  शहरी  क्षेत्र  मान  लेना  चाहिये  ।  माननीय  सदस्य  भूल  जाते  हैं  कि  यदि  उनको  शहरी  क्षेत्र

 मान  लिया  जायेगा  तो  फिर  सामुदायिक विकास  योजना  से  वे  लाभ  नहीं  उठा  पायेंगे
 ।

 पता  नहीं वे

 क्षेत्र  सामुदायिक  से  होने  वाले  लाभ  को  अधिक  महत्व  या  मकानों  के  लिये  ऋण  की  अधिक  राशि

 को  ।  इस  योजना  के  भ्रन्तगंत मार्च  १९६२  के अ्रन्त तक ४८ तक  ४८  १२  करोड़ रुपये  राज्य  सरकारों को  दिये

 जा  चुक ेहैं  ।  9, %RO  मकानों  के  निर्माण  को  मंजूरी  दो  जा  चुकी  है  ।  ३१  १९६२

 तक  ६७,८३२  मकानों  का  निर्माण  पूरा  हो  चुका है  ।

 यह  योजना  भ्रत्यन्त  सफल  रही  है  प्रौढ़  राज्य  सरकारें  ग्रीक  राशि  की  मांग  कर  रही  हैं  ।

 इसके  लिये  हमने  जीवन  बीमा  निगम  से  afar  निधियां  जुटाने  के  लिये  कहा  है  ।

 हम  इससे भी  weal  एक  दूसरी  योजना  पर  विचार  कर  रहे  हें  ।  चूंकि  १५०  या  २००  रुपयों

 की  वाले  व्यक्ति  इस  योजना  का  लाभ  नहीं  उठा  पाते  ,  इसलिये  हम  कोशिश  कर  रहे  हैं  कि  इस

 पुरी  राशि  का  एक  तिहाई  भाग  राज्य  स्थानीय  निकायों  या  सहकारी  समितियों द्वारा  उन

 लोगों  के  लिये  मकान  बनाने पर  व्यय  किया  जाये  जिनकी  राय  १५०  रुपये से  कम  तराशा  है

 यह  योजना  भी  सफल  रहेगी  ।

 श्री  ने  सरकारी  सहायता  प्राप्त  औद्योगिक  श्रीवास  योजना  का  उल्लेख करते  हुये

 कहा  था  कि  मकान  तैयार  कर  दिये  जाते  पर  सरकार  उनके  किराये  इतने  ऊंचे  रखती  है  कि

 मजदूरों के  लिये  उतना  देना  आसान  नहीं  होता  ।  एक  तरह  से  उनकी  आलोचना  सही  क्योंकि

 मकान  निर्माण और  उसकी  सामग्री  की  लागत  श्रत्यधघिक  बढ़  गई  हैं  ।  पिछले  वर्ष  सी  मेंट  पर  प्रतिशत

 द्विक  लगाया  गया
 था

 प्रौढ़  इस  वर्ष  कुछ  प्रकार  की  इस्पात  की  स्तूपों  पर  उत्पादन Yor  लगा  दिया

 गया  है  ।  इससे  लागत  बढ़  जाती  है  ।  लेकिन  राज्य  सरकारें इन  योजनाओं  के  लिये  ५०  प्रतिशत  तक

 mar  सहायता  दे  रही  हैं
 ।

 मकान  बनाने  की  लागत  में  दस  प्रतिदिन  वृद्धि  हो  चुकी  है  ।  हगने भी

 इस  वृद्धि  के  राधे  भाग  का  भार  वहन  करने  की  घोषणा  कर  दी  है  ।  इस  प्रकार  देखेंगे  कि  इस

 योजना  के  लिये  सारी  राशी  केन्द्रीय  सरकार  ही  दे  रही  हमने  राज्य  सरकारों  को  भी  सलाह

 दी
 है  कि  वे  कम  से  कम  प्रारम्भिक  काल  में

 तो  किरायों
 में  कुछ  सहूलियत  शापने  संसाधनों  में  से  दें  ।

 उद्देश्य  यह  होना  चाहिये  कि  लागत  न  और  निर्माण  के  कम  खर्चीली  तरीके  निकाले  जायें  |

 श्री  भट्टाचार्य  की  एक  शिकायत  यह  भी  हैं  कि कलकत्ता  के  उद्योगपति aw  श्रमिकीं  के  लिये

 पर्याप्त  संख्या  में  मकानों  का  निर्माण  नहीं  कर  रहे  हम  इस  प्रश्न  पर  a  विचार  करते  रहे

 है  कि  मालिकों  पर  इस  योजना  को  श्रीनिवास  रूप  से  कार्यान्वित करने  के  लिये  जोर  डाला  जाये  ।

 इस  प्रदान पर  योजना  नाया  न्य  ऐसे  ही  मंत्रालयो ंसे  करना  पड़ेगा  ।

 श्री  नवल
 प्रभाकर

 प्रौर  श्री
 शिवचरण  गुप्त ने  दिल्ली  में  गन्दी  बस्तियों को  हटाने  की  योजना

 की  धीमी  प्रगति के  बारे  में  aaa प्रकट  किया  वह  चाहत ेहैं  कि  मंत्री  स्वयं  समस्या  की  wiz

 व्यक्तिगत रूप  से  ध्यान  दें  ।  इसका  संबंध  दिल्‍ली  के  नगरपालिका निगम  से  है  ।  निगम ने  aaa  में

 यह  काम  देर  से  शुरू  किया  था
 ।  लेकिन  wa

 वे  बड़ी  तत्परता से  इसमें  जुट  गये  हैं

 कि  इस  मामले में  तेजी से  प्रगति  होगी  ।

 श्री शिवचरन गुप्त  ने  गन्दी  बस्तियों  के  निवासियों  के  विस्थापन  को
 कम  से  कम  करने  की

 दुष्टि से  गन्दी  बस्तियों के  सुधार  की  आवश्यकता  का  उल्लेख  किया था
 ।

 हमने  facia  कर  लिया हैं
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 कि  भविष्य  में  गन्दी  बस्तियों  के  सुधार  को  भी  उसी  प्रकाश  की  सहायता  दी  जैसी  कि  गन्दी

 बस्तियां  हटाने  की  योजनाकारों  को  दी  जाती  है  ।  ait  तक  गन्दी  बस्तियों  के  सुधार  का  काम  केवल

 ऋणों  के  रूप  में  दी  गई  राशि  की  सहायता  से  ही  होना  चाहिये  था  ।  उसमें  स्थानीय  निकायों  को  बड़ी

 कठिनाई  पड़ती
 थी  ।

 year  बस्तियों  को  हटाने  के  कार्यक्रम  की  कार्यान्वित  वास्तव  में  राज्य  सरकारी  कौर  स्थानी यਂ

 निकायों  कें  क्षेत्राधिकार  में  जाती  श्री  दी०  चे  wal  ने  बताया  है  कि  पंजाब  में  गन्दी  बस्तियों

 को  हटाने  के  काम  के  लिये  एक  मंत्री  अलग  से  है
 ।  यदि

 अन्य  राज्य  भी  इसका  अनुसरण  करें  तो  यह

 कार्यक्रम  काफी  तेजी  से  आगे  बढ़  सकता  है  ।

 झिझक  महोदय  :  पंजाब  में  गन्दी  बस्तियों  को  हटाने  के  लिये  wat  से  कोई  मंत्री  नहीं

 &
 ऊ

 जगन्नाथ  राव
 :

 मुझे  पता  नहीं
 ।

 में
 तो

 श्री  शर्मा
 की  बात

 दोहरा  रहा  हूं
 ।

 site  संभरण  मंत्री  (eit  मेहर  चन्द
 :  प्रवास के  लिये  अलग से  एक

 मंत्री है

 थी  जगनाथ  राव  :  अग्नि-झोंपड़ी  seat  योजना  के  संबंध  में  दिल्ली  के  दोनों  माननीय

 सदस्य  बोले  हैं  ।  उन्होंने  योजना  को  तो  पसन्द  किया  पर  लगता  है  कि  उनकी  सहानुभूति  अनधिकृत
 रूप  से  झुग्गी-झोंपड़ियां  बनाने  लेने  वालों  के  प्रति  यहां  यह  नहीं  भूलना  चाहिये  कि  उनको  सरकारी

 भूमि-सरकारीभू-गृह्ादि  न्र ौर  सरकारी  का  ऐसा  श्रनधघिकृत  उपयोग  करने  का  कोई

 कार  नहीं  गन्दी  बस्तियों  में  रहने  वालों  का  मामला  उनसे  भिन्न  है  ।

 गन्दी  बस्तियों  में  रहने  वाले  व्यक्तियों  को  वहां  रहने  का  भ्र धि कार था  लेकिन  भूमि  विकास

 काय  के  श्रन्तगंत उस  भूमि  को  उनसे  ले  लिया  गया  उनको  अपने  स्थान  से  हटना  पड़ा  ।  इसलिये

 श्रब  उनको  दूसरा  स्थान  मिलना  चाहिये  ।  लेकिन  इस  प्रकार  से  श्रनधिक्ात रूप  से  कब्जा  करना  ठीक

 नहीं  है  ।  भूमि  छोड़ने  के  लिये  उनको  काफी  समय  दिया  उनको  नोटिस  दिये  गये  ।  सार्वजनिक

 स्थान (  श्रनधिक्त  अधिनियम  के  अधीन  उनको  सूचना  दी  जांच  पड़ताल  की  गई  ।

 कौर  जब  यह  मालूम  हो  गया  किਂ  वे  वहां  रहने  के  श्रधघिकारी  नहीं  हैं  तो  उनको  बेदखल  करने  का  रादेश

 दिया  गया  aa  उनको  पूर्ण  विकसित  स्थान  तथा  २,०००  रुपये  का  ऋण  दिया  गया  है  ।  यह

 उन  तक  सीमित है  कि  वे  वहाँ  जाये  ate  अपने  मकान  शादी  बनाये  ।  लेकिन  श्रेणीकृत रूप  से  वहां

 रहने  वालों  को  वैकल्पिक  स्थान  देने  की  कोई  जरूरत  नहीं  है
 |

 आजाद  भवन  के  पास  रूप  से  रहने  वाले  व्यक्तियों  को  वैकल्पिक स्थान  दिये  गये  थे

 किन्तु  उन्होंने वह  स्थान  स्वीकार नहीं  किया  ।  गन्दी  बस्तियों की  सफाई  के  लिये  मंत्री  महोदय  बहुत

 ही  सक्रिय  हैं  ।  श्रभी  हाल  में  दिल्‍ली  के  मुख्य  आयुक्त एवं  अन्य  पदाधिकारियों  से  उन्होंने भेंट  की  थी

 इस  बारे में  चर्चा  भी  की  थी  ।  साथ  ही  हर  महीने  भी  इस  बारे  में  विचार किया  जायेगा  ।  कौर जो

 कठिनाइयां इस  बारे  में  होंगी  उन  पर  विचार  किया  जायेगा ।  इस
 प्रकार  राजधानी की  गन्दी

 बस्तियों  को  हटाने  के  लिये  तेजी  से
 कार्य  किया  जा  रहा  &  ।  ate  इसे  आगे  बढ़ाने  के  लिये  भी  पूरे

 ———

 मल  प्रंप्रेजी
 में



 ११  १८८४  श्रतुदानों की मांगें की  मांगें  ३९०४

 पूरे  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।  मंत्रालय  के  प्राधिकारियों  को  राज्यो ंमें  भेजा  मया  है  ताकि गन्दी  बस्तियों

 को  हटाने का  कार्य  तेजी  से  किया  जा  सके  ।

 अनुसूचित  जातियों  तथा  ख़ादिम  जातियों  wie  भंगी  oie के  लिये  पृथक  बस्तियां  बनाने

 के  सुझाव  से  सरकार  सहमत  नहीं  है  ।  कौर  सरकार  ने  aaa  ही  इसका  विरोध  किया  है  ।  राज्य  सरकारों

 को  यह  परामर्श  दिया  गया  है  कि  वे  उन  स्थानों  की  सफाई  को  प्राथमिकता  दें  जहां  कि  हरीजन  व

 मेहतर  लोग  अधिक  संख्या  में  रहते  हैं  ।  गन्दी  बस्तियों की  सफाई  के  लिये  20'/,  प्रतिशत  सहायता

 तथा  ३७'/,  प्रतिशत  का  ऋण  केन्द्र  द्वारा  दिया  गया  है  ।  जहां  मेहतरों  के  लिये  मकान  बनाये  जायेंगे

 wat  RR'/,  प्रतिशत  की  सहायता  गृहमंत्रालय  द्वारा  दी  जायेगी  ।  कम  श्राय  वाले  लोगों के  लिये

 मकान  जन  के  ् ब्न्तगत  राज्य  सरकारों  को  यह  ऋतुमति  दी  गई  है  कि  वे  स्थानीय  जिनमें

 भंगी  ak  मेहतर  भी  सम्मिलत  के  लोगों  के  मकानों  के  लिये  निर्धारित राशि  में  से

 io  I  प्रतिशत  राशि  अलग  निर्धारित  कर  दें  ।

 लन्दन  तथा  वार्शिगटन में  की  जाने  वाली  खरीद  का  प्रश्न भी  उठाया गया  हे  ।  तथा

 राज्य  सरकारी  तथा  अन्य  ल  सरकारी  संगठनों  के  लिये  आवश्यक  सामान

 खरीदने के  लिये  मंत्रालय के  भ्रन्तगंत  एक  केन्द्रीय  क्रय  संगठन  है  ।  संभरण  तथा  नि वर्तन

 महानिदेशालय के  द्वारा  स्वदेशी  वस्तु ग्र ों  की  खरीद  की  जाती  हे  ।  इनके  अ्रतिरिक्त  लन्दन में  इंडिया

 स्टोर  faqs atc  वाशिंगटन  में  इंडियन  सप्लाई  मिशन  है  ।  ये  सब  संगठन  सामान  शादी  खरीदने

 का  कार्य करते  हैं  ।  इंडिया  स्टोर  डिपार्टमेंट  इंगलिस्तान तथा  ऐसे  स्थानों  से  खरीद  करता  है  जहां  कि

 लवे  चीजे  नहीं  मिलती हैं  ।  इसी  प्रकार  इंडियन  सप्लाई  मिशन  water  तथा  दक्षिण  अमरीका

 से  सभी  प्रकार  की  खरीद  करता  है  |

 विदेशी  विनिमय  पर  खच  भी  कम  करने  का  प्रश्न  उठाया  गया  था  faa  मंत्रालय  की

 पुनर्गठन  इकाई  ने  इस  बारे  में  कुछ  सिफारिशें  की  थीं  जिनको  क्रियान्वित  कर  दिया  गया  है  ।

 मान  १९६१  में  भी  विदेश  मंत्री  ने  इस  बारे  में  कुछ  सिफारिशें  की  थीं  ।  सरकार  की  नीति  तथा  संभव

 भारत  के  टेंडरों  केआ धार  पर  खरीद  करने  की  रही  है  ।  मंत्रालय के  सचिव  को  समस्त  खरीद  कायें

 भारत में  ले  aa  की  संभावना  की  जांच  करने  के  लिये  भेजा  गया  था  ।  सरकार  ने  अ्रधिकांश  उनकी

 सिफारिश  स्वीकार  कर  ली  हैं  तथा  उनको  क्रियान्वित करने  के  लिये  काय  वाही  की  गई  उनकी

 सिफारिशों  के  अनुसार  इंडिया  स्टोर  विभाग  लन्दन  में  २५  राजपत्रित  अ्रघिकारियों  तथा  १३

 पत्रित  अघिकारियों  की  कमी की  गई  है  ।  ऐसा  करने  से  ५०,०००  पाउंड  प्रतिवर्ष  की  कमी  हो  जायेगी  |

 साथ  ही  शिपिंग  और  फारवर्डिंग  श्रभिकर्ताश्रों  की  नियुक्ति  की  जायेगी ।  ऐसा  करने  से  ५०,०००

 पाउंड  की  प्रतिवर्ष  att  बचत  हो  जायेगी  ।  सचिव  ने  सिफारिश  यह  भी  की  है  कि  इंडिया  स्टोर्स  विभाग

 जो  खरीद  लन्दन  में  करता  है  उसमें  से  कुछ  खरीद  भारत  स्थित  संभरण  तथा  निवेदन  विभाग  करे  ।

 यह  भी  एक  बहुत  अच्छी  सिफारिश  हैं
 |

 प्रक्रिया  स्थित  भारतीय सप्लाई  मिशन  पी०  एल०  Yoo  के  श्रन्तगत  खाद्यान्न  की

 खरीद  करता  है  ।  सचिव  ने  यह  सिफारिश  की  श्रमरीका  स्थित  यह  मिशन  खाद्यान्न  की  खरीद  तो  वहां

 से  करे  ग्रोवर  श्रमरीका  से  ली  जाने  वाली  मशीनों  की  खरीद  भारत  द्वारा  की  जाये  ।  श्रौर इस खरीद इस  खरीद

 की  देखभाल  संभरण  तथा  frags  विभाग  नई  दिल्‍ली  करेगा  ।  इसके  अलावा  विशेष  बात  तो  विदेशी

 विनिमय  बचाने  की  सरकार  की  नीति  हमेशा  अपने  देश  से  ही  सामान  खरीदने  की  रही  है  ताकि

 बिदेशी मुद्रा  की  बचत  की  जा  सके  ।  जब  हमारे देश  में  कोई  चीज  नहीं  मिलती  तभी  हम  विदेशों  से

 खरीदते  संभरण तथा  निवेदन  विभाग
 भी  इस  दिशा

 में  हमारी  सहायता कर  रहा  है  ।

 कच्चा  माल  प्राप्त  करने  के  लिये  भी  प्रोत्साहन  दिया  जाता  संभरण  तथा  महानिदेशालय
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 की  १  करे

 द्वारा  दिये  मये  प्रोत्साहन  के  परिणामस्वरूप  ae  अनेक  चीजों  का  उत्पादन  देश  में  किया  जा  रहा  हैं  |

 यह  प्रयत्न  किया  जा  रहा  कि  सरकार  के  विभिन्न  विभागों  द्वारा  जिन  वस्तुप्नों  की  आवश्यकता

 होती  है  उनकी  पूर्ति  अपने  देश  में  ही  हो  जाये
 ।

 इसलिये  मंत्रालय  तथा  महानिदेशालय यह  यत्न  कर

 रहेहैं  सभी  चीज  अपने  देवा  में  ही  उपलब्ध  होने  लगे  तथा  इनका  उत्पादन  करने  वाले  उद्योगों  को  पूरा

 पूरा  प्रोत्साहन मिले  ।  तथा  विदेशों  से  की  जाने  वाली  खरीद  भी  कम  से  कम  की  जाये
 ।

 बाहर  से  जो  चीज  खरीदी  जाती  हैं  उनका  निरीक्षण  करने के  लिये  निरीक्षक भेज  जाते  हैं  ।

 ag  डर  प्रकट  किया  गया  है  कि  कहीं  ये  लोग  निरीक्षण के  काम  में  कुछ  गड़बड़  न  कर  ७५ द्

 इसलिये  इनके  निरीक्षण  की  देखभाल की  जानी  ।  इनके  काम  की  देखभाल  उपनिदेशकों

 हारा की  जाती  साथ  ही  इस  बात  का  भी  ध्यान  रखा  जाता  हैं  कि  यह  निरीक्षण

 ठीक ढंग  से  हो  समय  पर  निरीक्षकों  की  संख्या  में  वृद्धि  भी  की  जाती  है  ।  यह  सुनिश्चित

 करने  के  लिये  पर्याप्त  उपाय  किये  गये  हैं  किंचित  निरीक्षण  के  प्रभाव  में  खराब  किस्म  की  चीज़ें  नः

 खरीदी  जाय  ।  निर्माण  की  उत्तमता  के  सम्बन्ध  में  शिकायत का  कोई  कारण  नहीं  हैं  ।  यह  भी

 कहा  गया  है  कि  विदेशों  से  जो  श्राता  हैं  ।  उसके  ढोने  का  काम  भारतीय  नौवहन  को

 मिलना  चाहिये  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  भारतीय  नौवहन  को  काफी  काम

 मिलता  हैं  ।  शारीरिक  से  जो  सामान  खरीदा  जाता  हैं  उसके  ढोने  का  काम  भी  नौवहन  को  दिया

 लाता  हैं
 |  इस  प्रकार  हमारी  नीति  यह  ह  कि  भारतीय  नौवहन  का  अ्रघिक  से  श्रमिक  प्रयोग  किया  जाये  ।

 जिन  चीजों  का  सारे  भारत  में  महत्व  होता  ह  उनका  fast  टेंडरों  से  किया  जाता  हैं  ।  कौर  इन

 हीरों  का  विज्ञापन  अंग्रेजी  तथा  सभी  भारतीय  भाषा  के  समाचारपत्रों  में  किया  जाता  हैं  ।  ऐसी

 वस्तुयें  की  बिक्री  नीलामी  के  द्वारा  की  जाती  है  जिनका  कोई  विशेष  महत्व  नहीं  होता  ।  एसी  स्थिति

 में  जहां  कि  नीलामी  का  मूल्य  ५  लाख  रुपये  से  श्रमिक  होता  हैं  उसकी  देखभाल  महानिदेशालय  के  एक

 पदाधिकारी द्वारा  की  जाती  हैं  ।  इस  प्रकार  निपटान  के  मामले  में  भी  पूरी  पुरी  देखभाल  की  जाती  हैं

 यदि  किन्हीं  खास  मामलों  के  बारे  मे  कोई  शिकायत  हो  तो  उसकी  जांच  की  जा  सकती  है  ।

 मकान  बनाने  के  सामान  के  बढ़ते  हुए  मूल्य  का  उल्लेख  किया  गया  है  ।  इसलिये  मकान  बनाना

 कठिन हो  गया  हैं  ।  मकान  बनाने  एवं  उनका  लागत  मूल्य  कम  करने  के  सम्बन्ध  में  जांच  करने  के  लिये

 मंत्रालय  में  एक  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  संगठन  है  ।  इस  संगठन  के  द्वारा  मकान  बनाने  के  सस्ते  तरीकों
 की  जो  खोज  की  गई  हैं  उनका  व्यापक  प्रचार  करने  का  प्रबन्ध  किया  गया  हैं  ।  राज्य  सरकारों से

 कहा  गया  ह  कि  वे  स्थानीय  समाचार  पत्रों  में  उन  तरीकों  को  प्रकाशित कर  दें  ताकि  जन  साधारण

 तक
 पहुंच  सकें

 ।
 लोक  निर्माण  विभाग  भी  इन  तरीकों  को  सरकारी  भवन  बनाते  समय  पूरी  पूरी

 तरह  भ्र पना ता हैं  ।  दिल्ली  की  हाउसिंग  फैक्टरी  भी  सन्तोषजनक  ढंग  से  काम  कर  रही  है  |

 झर शोक  होटल  के  बारे  में  भी  कहा  गया  हैं  कि  वहां  आवश्यकता  से  कर्मचारी  हैं  ।  में

 कहना  चाहुंगा  कि  कर्मचारियों  की  संख्या  अधिक  नहीं  हैं  ।  कुछ  परिस्थितियों के  कारण  कुछ  अतिरिक्त

 कर्मचारी  का  रखा  जाना  श्रावक  हैं  ।  होटल  की  श्राय  मजरी  का  झ  स्वधा  ठीक  हैं  ।

 मत  वर्ष  उसमें
 ३१

 लाख  रुपये  के  लाभ  का  अनुमान  है
 ।

 जहां  तक  होटल  की  कार्यकुशलता की  बात  हैं

 बहुत  अच्छा  काम  कर  रहा  हैं
 ।

 कुल  मिलाकर  यह  होटल  बहुत  कार्य  कर  रहा
 इस

 होटल  में  लोगों  को  प्रशिक्षण  भी  दिया  जाता  हैं  ।  साथ  ही  प्रबन्ध  ate  कर्मचारियों  के  सम्बन्ध

 बहुत ्य  हैं  ।
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 मांग

 श्री  कण  To  गुप्त
 :  माननीय  ग्र च्यक्ष  में  एक  ऐसे  क्षेत्र

 से  भराया हूं

 जहां पर  कि  लाखों  आदमियों  की  अदला  बदली  हुई  थी  ।  इससे  पहले  कि  में  श्रीवास  कौर

 सम् भरण  विभाग  पर  बोलूं  मैं  पुनर्वास  के  बारे  में  बात  सामने  रखना  चाहता  हूं
 |

 जो  संक्षिप्त  सा  परिचय  यहां  दिया  गया  उसके  १३वें  पृष्ठ  पर  लिखा  हैं  कि  सन्‌  १९४८ से

 पहले  कराये  हुए  मेवों  को  जो  जमीन  दी  गई  हैं  वे  करीब  सात  करोड़  रुपये  की  दी  गई  इस  संबंध  में

 मेरा  निवेदन  है  कि  यह  बात  झ्रधिकांश  में  गलत  ये  वे  मेव  कम  से  कम  प्रौढ़  भरतपुर

 कि  जो  पाकिस्तान  नहीं  जिनको  बापू  ने  श्राइवासन  देकर  यहां  रखा  था  कौर  उनको  बसाने  के

 लिये  बापू  की  आत्मा  arse  में  समझता  हुं  ,  देख  रही  है  कौर  देख  रही  हे  यह  भी  कि  कितनों
 को

 बसाया  गया  है  feat  तकलीफ  में  वे  हैं  ।  में  प्राप के  भ्रष् यक्ष  माननीय  मंत्री  जी  के

 सामने  यह  स्पष्ट  रखना  चाहता  हूं  कि  art  भी  अलवर  में  करीब  चार  हज़ार  एकड़  जमीन  उनको

 नहीं  मिली  है  भरतपुर  में  शायद  दुगुनी  श्र  ढाई  गुनी  नहीं  मिली  है  ।  वे  इसी  देश  के  निवासी

 हैं इसी  देश  में  रह  रहे  हैं  उनको  जमीन  नहीं  मिली  हैं  ।  क्यों  ज़मीन  उनको  नहीं  मिली  इसके

 अनेक  कारण  हैं  ।

 प्रारम्भ  से  ही  बापू  के  निधन  के  पश्चात्‌  पहले  तो  सरकार  के  अफसरों  में  दो  तरह  की

 धारा  चली  ।  एक  वे  लोग  थे  जो  इनको  बाहर  निकाल  देना  चाहते  थे  श्र  दूसरे  वे  लोग  थे  जो  कि  उनको

 रखना  चाहते  थे  इस  कशमकश  में  वे  एक  साल  तक  गुड़गांव  में  पड़े  उनकी  जनगणना  हुई

 कौर  जनगणना  होने  के  यह  निर्णय  हुआ  कि  इनको  बसाया  जाये  ।  किन्तु  इसी  दौरान  में

 बहुत  से  ऐसे  अफ़सर  पहुंचे  जिन्होंने  जहां  पर  इनको  बसाया  जाना  उन  जमीनों  पर  पुरुषाधथियों  को

 भेज  दिया  ।  इससे  समस्या जटिल  बन  गई  ।  फिर  भी  बहुत  बड़ी  तादाद  में  उनको  ज़मीनें  मिल

 गई
 ।

 किन्तु  अलवर  जिले  के  गोविंदगढ़  कौर  इलाके  में  कौर  नगर  डीग  ज़िला

 भरतपुर  वगैरह  में  जहां  पर  कि  ज़मीनें  वे  राज  तक  उनको  नहीं  मिली  हैं  ।  इनमें एसे  लोग  भी  थे

 जिनके  पास  बीस  बीघा  जमीन  थी  लेकिन  उनको  दो  बीघा  जमीन  भी  नहीं  मिली  a  कई  तो  ऐसे  हैं

 जिनको  कतई  नहीं  मिली  कसी  को  चौथाई  मिली  हे  कौर  किसी  को  तिहाई  मिलो  है  ।  इस  तरह

 के  लोगों  की  लिस्ट  मेरे  पास  मौजूद  वे  बस  नहीं  सके  हैं  इसका  एक  कारण  यह  भी  था  कि  वे  लोग

 अपनी  जमीन  वापस  चाहते  भ्र ौर  चाहते  थे  कि  उनको  उनकी  ज़मीन  ही  मिलें  ।  इसमे  कठिनाई

 यह  पैदा  हो  गई  कि  वहां  पर  बहुत  से  शरणार्थी  भाइयों  को  बसा  दिया  गया  था  ।  इसलिये  उनको

 झाल्टरनेटिव ज़मीनें  देने  की  बात  हुई  ।  दूसरी  जगह  पर  जब  जमीनें  देने  की  बारी  भाई  तो  वहां  पर

 कुछ  निहित  हि  पैदा  हो  गये  ।  कुछ  लोगों  ने  पट्टेदारों के  नाम  कौर  कुछ  डिस्प्लेस्ड  पसंद

 जो  कि  हाजिर  नहीं  रहते  उनके  नाम  पर  कांग्रेस  के  भीतर  ag  बना  लिये  कौर  तरह  से  मेव

 लोगों
 को  उनकी  जमीनों  से  किसी  न  किसी  तरह  से  महरूम रखा  गया  ।  ये  जो  उन्होंने बनाये

 झर  किस  तरह  से  उनको  महरूम  रखा  इसके  पीछे  एक  लम्बा  इतिहास  है  ।  जिस  समय  जनरल

 भोंसले  डिप्टी  मिनिस्टर  थे  तो  उस  समय  वह  वहां  पर  समय  समय  पर  जाते  थे  इस  समस्या  को  हल

 करने के  लिये  ।  लेकिन  are  तो  ऐसा  मालूम  होता  हैं  कि  सब  ने  एका  करके  यह  बता  दिया  हैं  कि  यह

 समस्या  तो  कोई  समस्या  ही  नहीं  राजस्थान  सरकार  इसके  प्रति  उदासीन  वहां  की  कांग्रेस  पार्टी

 तथा  दूसरे  दल  इसके  प्रति  उदासीन  हैं  ।  इसमें  भी  राजनीति चलती  हैं  ।  वे  सोचते  हैं  कि  ये  तो  थोड़े

 से  लोग  हमारे  क्या  काम  इसलिये  हमको  दूसरे  लोगों  की  तरफ  देखना  चाहिये  ।  ये  पट्टेदार

 कहां  छोटे  छोटे  दावेदारों  को  जमीनें  दिलवा  दी  गई  हैं  वे  कांग्रेस  के  a  fears

 उसमें  उनकी  साझी  हुई  ।  उन्होंने  उनकी  कुछ  जमीनें हड़प  लीं  ।  यह  समस्या बहुत  गम्भीर

 में  निवेदन  करूंगा  कि  किसी  अफ़सर  को  श्राप  भेजें  और  जो  सम्बन्धित  लोग  उनसे  पूरी  जांच

 व  शौर  इस  समस्या  का  झा खिरी  हल  किसी  न  किसी  तरह  से  निकालें  ।  यह  केवल  चार  या  छः  हजार
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 ७, श्री
 का०  रा०

 एकड़  देने  का  प्रदान  नहीं  यह  एक  बुनियादी  saa  का  सवाल  है  कि  जो  लोग  भारतवासी  जो

 भारत  से  गये  जो  वफादारी  के  साथ  यहां  रह  रहे  जिनको  बाए  ने  श्राइवासन  दिया

 उनके  दिये  हुए  श्राइवासन  को  पूरा  करना  क्या  हमारा  फर्ज  नहीं  इसलिये दोनों  ही  दृष्टियों

 उनकी  प्राथमिक  दृष्टि  से  कौर  उसूलों  की  रक्षा  की  दुष्टि  से  इस  समस्या  को  श्रविलम्ब  हल

 करना  चाहिये  ।

 दूसरी  बात  जो  मेंने  देखी  वह  यह  कि  जो  पुरुषार्थी  लोग  वहां  बसे  हुए  हैं  उनकी  जमीनों  के  बारे

 में  भी  संघष  मालूम  पड़  रहा  है
 ।

 राजस्थान  सरकार  के  दृष्टिकोण  कौर  भारत  सरकार  के  दृष्टिकोण

 के  बीच में  भेद  रहा  वहां पर
 जो  लोग  बसे

 हैं  वे  लोग  aa  श्रमिक  स्थिति  के  कारण  जो  भूमि

 सुधार  वहां  हो  रहे  उसके  अनुसार  उन  जमीनों  की  कीमत  नहीं  दे  सकते  जो  ड्राप  मांग  रहे  हैं  ।  भ्राखीर

 में  २५  १९६१ दिन  वहां के  चौक  मिनिस्टर ने  एक  मी  टिंग  बुलाई  ।  उसमे  सम्बन्धित  लोगों

 के  प्रतिनिधियों को  बुलाया  गया  ।  उनके  रेवेन्यू  मिनिस्टर  साहब  भी  मौजूद थे  उस  मीटिंग

 की  प्रोसीडिग्स मेरे  पास  मौजूद  हैं  ।  उसमें  यह  निश्चय  ई  fe  भारत  सरकार  केवल  १  करोड़

 रुपया  उसका  लेंगी  कौर  उससे  उनको  राहत  मिल  जायेगी  ।  लेकिन  इस  समेरी  में  इस  तरह  की  बात

 का  जिक्र नहीं  इसके  विपरीत  वहां  पर  जो
 जिक्र  हे  वह  यह  हैं  कि  जो  पट्टेदार  वहां  पर  बसे  हुए  हैं

 उनसे  यह  कीमत  वसूली  जायेगी  जो  कि  साढ़े  चार  सौ  रुपये  प्रति  स्टैन्डड  एकड़  के  हिसाब  से  पुरुषाधियों

 से  ली  गई  हैं  ।  क्या  इसका  मतलब  यह  लगाया  जाय  कि  जो  कुछ  तय  gars  वह  सब  गलत  हो  गया

 वहां  के  पुरुषार्थी लोग  इस  तरह  की  कीमत  देने  के  लिये  तैयार  हों  यह  संभव  नहीं  हो  सकता ।

 वहां  पर  इसके  लिये  जन  आन्दोलन  हुए  लोग  जल  गये  पिटे  इसलिय में  निवेदन  करूंगा  कि

 इस  विषय  को  मंत्री  महोदय  बहुत  अच्छी  तरह  से  देखें  ।

 जहां  तक  पट्टेदारों  का  प्रदान  उन  की  भी  स्थिति  वही  वहां  भूमि  सुधार  होने  के  बाद

 उन  से  वही  कीमत  लेना  जायज  नहीं  उन  का  बाकायदा  आन्दोलन चलਂ  रहा  ग्रसो यह  है  कि

 वहां  की  स्थिति को  न  समझने  के  कारण  प्रौढ़  जो  देरी  लगती  हैं  उस  के  कारण  समस्यायें  उठती  हैं  ।

 राजनीतिक  दल  एक  दूसरे  के  खिलाफ  प्रपनी  स्वार्थ  पति  करते  हैं  लोग  परेशान  होते  हैं  ।  सीघी

 सी  बात  है  कि  जो  जमीनों  की  कीमत  परीक्षार्थियों  से  ली  जाय  वही  उन  से  ली  जाय  |  एक  प्रइन  उठता

 है  कि  जो  यह  पुल  है  यदि  उस  में  कमी  पड़े  तो  वह  कौन  दें
 ।

 यह  बड़ी  बड़ी  समस्यायें हैं  ।  भूमि  सुधार

 वहां  किये  उस  के  असर  का  फल  वां  के  किसानों  को  न  इस  कारण  से  कि  पुल  में  रुपया

 देना  में  समझता  हूं  कि  ag  कोई  वाजिब  बात  नहीं  है  ।  दोनों  सरकारों  को  अपने  बीच  में  इस  को

 aa  करना  चाहिय े।

 इसलिये  वहां  की  जो  ज़मीनों  की  समस्या  है  वह  दोनों  तरह  से  उलझी  हुई  है  ।  मेवों  को  वह

 मिल  नहीं  रही  ि है प्रौर  पुरुषार्थी  जो  हैं  उन  की  पूरी  कीमत  का  गड़ा  aa  नहीं  हो  रहा  है  ।  अगर

 तो  ग्रस्त  में  नहीं  लाया  जा  रहा  पट्टेदारों का  झगड़ा  मौजूद  है  ।  बीच  बीच  में  जो  खुदगजें

 दावेदार  हैं  वे  उन  की  जमीनों  को  हड़प  कर  गये  हैं  ।  मेवों  के  सम्बन्ध में  में  निवेदन करूं  कि

 वहां  एक  मेवों  का  बोरिग  हाउस  था  ।  उस  में  सन्‌  rev  में  पुरुषार्थी  बसाये  गये  ।  लेकिन  उस  के

 बाद  बावजूद बहुत  कहने  हालांकि  सरकार  का  फर्ज  हैं  कि  उन
 को

 प्र लाह दा  जमीन
 कर्जा

 मकान  उन  पुरुषाथियों  को  न  जमीनें  दी  न
 कर्जे  दिये  गये  प्रौर

 न
 मकान  बनाये  गये  |

 कौर  एक  संघर्ष  चल  रहा  है  ।  मेव  कहते  हैं  कि  उसे  खाली  करो  ।  खाली  कराने  के  लिये  जो  लोग

 नाजायज  तौर  से  बैठे  हुए  हैं  उन  को  उठाया  जाय  तो  झगड़ा  पैदा  होता  है
 ।

 में  कहना  चाहता हूं  कि

 यह  सीधी  सरकार  की  जिम्मेदारी  भारत  सरकार  की  जिम्मेदारी है  कि  इस  मामले  को  ठीक  करे  ।

 अगर  राजस्थान  सरकार  गड़बड़ी  करती  है  तो  उसे  ठीक  करने  का  फर्ज  भी  भारत  सरकार  का  है  ।
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 इसलिये  जो  समस्यायें  हू ंSTH  जिम्मेदारी  सब  भारत  सरकार  पर  प्रति  कौर  उस  को  हल  करना

 चाहिये  ।  लेकिन  arr  बड़े  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  मौलाना  हिफज़ुर  रहमान  यहां  हमारे  बीच  में  नहीं

 वे  वहां की
 समस्याओं

 को  जानते  थे  ।  यह  भी  दुर्भाग्य  की  बात  है
 कि  ज  मेवों  के  नुमाइन्दे  हैं

 उनकी  पहुंच  यहां  नहीं  इसलिये  इन  सब  बातों  को  देखते  हुए  मेरा  निवेदन  है  कि  श्राप  इस  सम्बन्ध

 में  meal  से  जल्दी  कार्रवाई  करें  ।  हो  सकता  है  कि  दो  चार  महीने  लग  लेकिन  इस  का  अन्तिम

 फ़ैसला  हो  जाना  चाहिये  |  नगर  १४  वर्ष  बाद  भी  फैसला  न  होगा  तो  कब  होगा  ?

 aa  में  झ्रावात  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहता  हुं  ।  मेरे  विचार  कौर  लोगों  से  भिन्न  हैं  ।

 मे  समझता हूं  कि  यह  जो  कम  राय  वाले  मकानों  की  योजना  बनाई  गई  है  कौर  मध्य  वर्ग  वालों  के

 मकानों  की  योजना  बनाई  उस  का  रहस्य  र  ही  है  ।  जब  हम  निर्मल  में  देखते  कम  ara  वालेਂ

 जिस  at  को  रुपया  देना  था  उस  को  देखते  हैं  तो  मालूम  होता  है  कि  वह  नेता  लोग  जो  कमा  नहीं

 सकते  जो  ताकत  में  कर  बैठ  गये  उन  को  फिक्र  पड़ी  सब  से  पहले  रुपया  लेने  की  ।

 श्राप  इस  की  इन्क्वायरी  कर  इस  की  जांच  यह  कोई  छिपी  हुई  चीज  नहीं  कि

 पहली  किस्त  का  रुपया  कहां  किन  लोगों  के  पास  गया  ।  श्राप  को  मालूम  होंगा  कि  सब  से

 राजस्थान  की  कई  जगहों  के  बारे  में  में  कह  सकता  नेताओं ने  यह  किया  ।  are  इतना  ही  नहीं

 किया, बड़े शमनाक बड़े  मैनाक  तरीके  से  किया  ।  ८,०००  रु०  जिस  को  मिला उस  ने  १०,०००  रु०  का  मकान

 बनवाया  ।  wt  हमारे  उपमंत्री  जी  कह  रहे  थे  कि  उस  की  पेइंग  कैपेसिटी  नहीं  होती  ।  वहां एक  नया

 तरीका  खोज  निकाला  गया  ।  कुछ  सरदार  लोगों  से  रुपया  ले  जिया  गया  और  १०,०००  रु०  के

 बजाय  QR¥,o00  रु०  का  मकान  बनवाया  गया  कौर  से  ज्यादा  मकान  को  किराये  पर  दे  दिया

 गया  ।  इसलिये  कि  वे  हमेशा  के  लिये  सेफ  हो  जायें  क्योंकि  पता  नहीं  अगले  चुनाव  में  पायें  या  न

 झा  इस  तरह  से  वे  मकान  की  किस्त  भी  देते  रहेंगे  और  कुछ  घर  की  इनकम  भी  होंगी  ।  यानी

 मंशा  यह  है  कि  उस  को  एक्स्प्लायंट  करने  का  बना  लें  ।  इस  तरह  को  मिसालें  एक  दोਂ

 दस  बीस  सै  कड़ों  मिल  जायेंगी  ।  यही  यहां  तक  मिसालें  मिल  जायेंगी  कि  एक  झ्रादमी  अलवर

 का  रहने  वाला  जिसके  पास  मकान  वह  जयपुर  में  जा  कर  मकान  बनवाता  है  ।  वहां  लोन  लेता

 हैऔर  उस  से  मकान  बनवा  कर  किराये  पर  उठा  देता  है  ।  अगर  ग्रुप  इस  बात  की  जांच  सारे  देश  में

 तो  श्राप  को  मालूम  पड़ेगा  कि  जो  ४२  करोड़  रु०  खर्च  हुजरा  है  वह  इस  तरह  से  खर्चे  हुजरा  है  ।

 नेता  ग्रोवर  उन  के  साथी  जो  हर  चीज  में  राजनीति  को  घुसा  लाते  उन  का  दृष्टिकोण  यह  है  कि  किस

 तरह  से  वोट  पकाये  किस  तरह  से  दूसरों  को  दबाया  ताकि  वे  उन  के  साथ  रहें  इसी

 दृष्टि  से  सारे  काम  होते  हैं  प्रौढ़  फिर  उस  में  साझा  करना  पड़ता  है  दूसरे  लोगों  का
 ।  सरकारी

 कर्मचारियों  का  भी  साझा  करना  पड़ता  वह  सरकारी  कर्मचारी  जो  उस  जगह  नहीं  दुसरी

 जगहों  पर  ट्रांसफर हो  जाते  मकान  बनाते  हैं  और  किराये  पर  उठाते हैं  ae  कहते  हैं  कि  इस  में

 कया  है
 ।

 हमारे  यहां  एक  कहावत  हो  गई  है  जिसे  लोग  अक्सर  कहते  हैं
 कि  :

 नाम  की  लूट  लूटी  जाय  तो

 फिर  पछताये  होत  FAT,  जब  अवसर  जाये छूट
 पी

 इस  तरह  से  लोग  कहते  हैं  कि  अगर  मौका  हो  तो  फायदा  उठाया  ।  इस  लिये  में  निवेदन  करूं  कि  यह  जो

 रुपया  श्राप  देते  हैं  उस  के  बारे  में  किस  को  प्राथमिकता  दी  यह  श्राप  राज्य  सरकारों  के  ऊपर

 न  छोड़ें  |  aa  तक  जो  हो  गया  सो  हो  गया  ।  भविष्य  के  लिये  देखिये  कि  उस  का  उचित  उपयोग  होता

 है  या  बल्कि  मैं  तो  कहूंगा
 कि

 are  उचित  उपयोग  नहीं  होता  है  तो  उस
 को

 गरीबों  की  तरफ

 डाइरेक्ट  कीजिये  ।
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 का
 ०

 मध्यम  वर्ग
 की

 कहानी  कौर
 भी

 श्रजीब  है
 ।

 श्राप  की  समेरी  में  लिखा  है
 :

 स्कोर  हैज  बिकस  वेरी  पापुलरਂ

 स्कीम  बहुत  पुलिस  हो  गई  |  हो  श्राम  जनता  का  उस  से  ताल्लुक  नहीं  ।  १,२५०  रु०  महीने

 में  पानेवाले  बहुत  थोड़े  से  लोग  हैं  तो  यह  स्कीम  पापुलर  किन  में  हो  गई  |  उनमें  में  हो  गई  होगी
 ।

 ei
 ait  यह  स्कीम  भी  में  समझता  हूं  कि  राजनी  तिक  दृष्टि  से  अपनाई  गई  ।  प्रदेश  गव्नेमेंटों के  जो  मिनिस्टर  %.

 हैं  उन्होंने सोचा  कि  भाई  Yoo  रु०  महीने से  ज्यादा  इनकम  है  तो  वे  मकान  कैसे  बनायेंगे  ।  इसलिये

 उन्होंने  पहले  १,००० रु०  की  बात  सोची, श्रौर जब जब  १,०००  रु०  से  ज्यादा इनकम  होने  लगी  तो  उन्होंने

 १,२५०  रु०  मासिक कर  यानी  १४५,००० रु०  साल कर  दिया  |  राज  यह  AAT  वहां  पर  है  श्र

 वह  लोग  किस  तरह  के  हैं  जो  इस  से  फायदा  उठाते  हैं  ?  समाजवाद  का  क्या  यह  ay  है  कि  हम

 उन  तबकों  को  क  बढ़ायें  जो  तबके  गरीबों से  सम्बन्ध नहीं  रखते  हैं  ?  गरीबी को  दूर  करने  में  कोई

 मदद  नहीं  करते  हैं  ?  मेरा  तो  यह  निवेदन  है  कि  स्लम  क्लगभ्ररेंस  स्कीम  भी  श्राप  ईमानदारी  से

 अमल  में  लाना  चाहते  हैं  तो  वह  तभी  प्रबल  में  करायेगी  जब  श्राप  उन  की  पेइंग  कैपेसिटी  देखेंगे  ।  में

 कह  सकता हूं  कि  १००,  PIX  ग्रोवर  १५०  रूठ  पाने  वा
 ता  म्रादमी  दिल्‍ली में बड़ी में  बड़ी  मुश्किल  से  रूख

 रोटी  खा  कर  गुजारा  कर  सकता  उसके  पास  कुछ  बंच  नहीं  सकता  ।  तब  फिर  ऋण  ले  कर  उसे

 वापस  देने  वे  लिये  उस  के  पास  सेविंग  कहां  से  कहां  से  उस  की  बचत  होंगी  ।  लेकिन इस

 तरफ  कौन  देखता  मगर  सीधा  हिसाब  रखना  है  तो  उस  को  मकान  बना  कर  दीजिये  ।  जो  उस  की

 कैपेसिटी  है  उस  दे  ्य  उस  को  दो  कमरों  का  मतदान  बना  कर  दीजिये  उस  से  उस  मकान

 का  उतना  किराया  लें  कि  जो  राज
 ८

 कौर  ६  परसेन्ट  सूद  के  हिसाब  के  बजाय  ‘WA  या  ३  परसेन्ट

 के  हिसाब  से  श्री  जाय  ।  अगर  ऐसा  हो  तो  वह  दे  भी  सकता  है  ।  जिस  आ्रादमी ए  १२४  या  १५०  रु०

 महीना  मिलता  है  या  २०  ATT २४५  रू०  प्रति  व्यक्ति के  हिसाब  से  जिस  की  राय  है  वह  ८  या  १०  रु०

 से  uta  महीना  किराया  नहीं दे  सकता  |

 वह  इस  से  ज्यादा  सेविंग  कैसे  कर  सकता है  ।  तगर  श्राप  ऋण  देने  की  बात  कहेंगे  तो  वह

 सोचेगा  कि  ऋण  ले  लो  फिर  देखा  जायेगा  ।  इस  से  क्या  फायदा  लोगों  का  होंगा
 ?  इन्सुलेशन हो

 गया  कीमतें  बढ़ने  के  साथ  पेइंग  कैपेसिटी  बढ़  लेकिन  नगर  इन्सुलेशन  घट  गया  तो  उन  का

 क्या  हाल  होगा  ?  तो  इस  तरह  से  आपकी  सिक्योरिटी  भी  खतरे  में  पड़  जायगी  ।  इसलिए  दिल्लो

 जेसे बड़े  दाहर में  कम  से  कम  cag  क्लियरेंस की  स्कीम  का  आघार  उचित  होना  चाहिए  ।  पुरानी

 दिल्‍ली  तो  सारी  की  सारी  स्लम  बनी  हुई  इसलिए  यह  योजना
 भी  प्रति

 आधार  पर  होना

 इसका  श्राघार  व्यावहारिक  होना  चाहिए  ।  यहं  जो  रुपया  बरबाद  किया  जा  रहा  है  उससे

 भ्रष्टाचार बढ़  रहा  लोग  कहते  हैं  कि  हम  को  रुपया  नहीं  मिलता  क्योंकि  हमारी  पहुंच  नहीं  है  ।

 जिसकी  पहुंच  होती  है  उसको  रुपया  मिलता  है  ।  यह  लोगों  का  दृष्टिकोण  बन  गया  है
 ।  जहां मांग  ज्यादा

 होती  है  हम  कम  दे  सकते  हैं  वहां  भ्रष्टाचार  बढ़ने  का  मौका  होता  है  ।  चूंकि  इस  योजना

 से  देश  में  बढ़  रहा  इसलिए  इसका  आघार  गलत  मालूम  पड़ता  है
 ।

 इसलिए  जो  हमारी

 श्रीवास  योजनाएं  हैं  उनकी  सफलता  इससे  नहीं  रांका  जाना  चाहिए  कि  लिखा  गया

 कि  कितने  मकान बन  बल्कि  यह  देखना  चाहिए  कि  उनके  बनाने  में  लोगों  की  क्या  प्रतिक्रिया

 उनकी  क्या  भावनाएं  बनीं  कया  दृष्टिकोण  उनका  करेक्टर गिरा था गिरा  था  बना az  देखने

 को  बात

 श्राप  श्राइचर्थ  करेंगे  कि  एक  दफा  क्या  कि  जो  रकम  मिडिल  इनकम  ग्रुप  वालों  के  लिए

 थी
 उसको  कुछ  ऐसे  सेठों  को  दिया  गया

 जो
 लाखों  का  व्यापार  करते  हैं

 ।
 उनको  वह  रुपया  मकान
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 बनाने  के  लिए  दे  दिया  गया  ।  बड़ा  प्राइवेट  ग्रा  कि  जो  ग्रामीण  लाखों  का  व्यापार  करते  उतकों

 ei  या  २०  हजार  रुपया  क्यों  दिया  TIT  इन  सब  बातों  के  प्रत्द र  घुसेंगे  तो  में  ग्रा पके  द्वारा
 मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करूंगा  कि  उन  को  वास्तविकता  का  पता  लगेगा  ।  में  निवेदन  करूंगा  कि

 वह  जांच  करायें  कि  पिछले  ४  वर्षों  में  जा  रुपया  दिया  गया  है  मकानों  के  बारे  में  किसी  भी  योजना  के

 अन्तर्गत  उसका  वास्तविक  उपयोग  या  नहीं  ।  में  चाहता  हूं  कि  वह  इस  सारी  जांच  को  करवा

 कर  हाउस  के  सामने  रखें  ।

 महोदय  पीठासीन

 झप  जांच  करेंगे  तो  आपको  पता  चलेगा  कि  किस  प्रकार  योजना  चल  रही  है  ।  घर-यथा  कागज  पर

 तो  रिपोर्ट  बहुत  अच्छी  बना  दी  जायेगी  कि  इतने  मकान  बन  गये  ग्रोवर  इतना  रुपया  लग  गया  |

 ल  उप  मंत्री  महोदय  कह  रहे  थे  कि  यह  काम  राज्य  सरकारों  का  है  कौर  राज्य  सरकारें

 इसको कर  रही  हैं  इसमें  क्या  कठिनाई  है  ।  मगर  राज्य  सरकारें  करती  हैं  तो  फिर  राज्य  सरका

 अपना  फाइनेंस  भी  श्राप  कयों  उनको  फाइनेंस  देते  हैं  जब  कि  श्रापका कोई  कन्ट्रोल  राज्य

 सरकारों पर  नहीं  है श्रौर वे  मन  माने  ढंग  से  काम  कर  सकती हैं  ।  जब  श्राप  इसमें  कुछ

 नहीं  कर  सकते  तो  श्राप  इस  काम  के  लिये  बजट  क्यों  बनाते  हैं  ।  राज्य  सरकारें  इसके लिये  ग्रसना

 बजट  बनायें  इसके  लिये  पैदा  करें  कौर  खच  करें
 ।

 लेकिन  होता  कया  जहां  कोई  खराबी

 हुई
 तो

 उसको  राज्य  सरकार  पर  डाल  दिया  जाता  है  कौर  जहां  कामयाबी  हुई  वहां  उसके  लिये

 झप  श्रेय  ले  लेते  हैं  ।  यह  नीति  कारगर  नहीं  होगी  ।  आपको  यह  नीति  बदलनी  होगी  ।  श्राप

 बाद  की  लम्बी  चौड़ी  बाते  क  रते  हैं  लेकिन  कमल  उससे  उलटा  करते  हैं  ।  लो  इनकम  ग्रूप  कौर  मिडिल

 इनकम  ग्रुप  के  लिये  जो  रुपया  लगेगा  वह  एल०  सी ०  का  होगा  |  यह  रुपया  जाता  है  गरीबों

 वह  लगाया  जा  रहां  है  उन  लोगों के  लिये  जिनकी  आमदनी  १५  हजार  रुपया  साल  तक  होती

 है  ।  आजकल  ज्यादातर  पालिसियां  छोटे  लोगों  की  बनतीਂ  हैं  उनका  यह  रुपया  बड़े  लोगों की

 पालिसियों  का  इससे  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  हमारा  ढांचा  कहने  को  समाजवाद  का  है  लेकिन ऐसा

 होता है  कि जिससे निहित cara  पेंदा  होते  जातें  यह  रुपया  सरकारी  लोगों  प्रोसेस इस  प्रकार  के

 लोगों के  लिये  काम  में  भ्राता  है  जिनकी  प्रा मदनी  ज्यादा  है  ।  इस  प्रकार  श्राप  at  योजना  से  निहित

 स्वाद  पैदा  करत  हैं  ।  गरीब  से  लेकर  बड़ों  की  तरक्की  के  लिये  रुपया  काम  में  लाया  जाता  तो

 मेरा  निवेदन है  कि  इस  बु  राई  को  दूर  करने  के  लिये  इस  कायदे को  बदलने  ale  इस  ढंग  से  काम

 कोजिये  कि  भ्रष्टाचार  न  फले  ।

 श्राप  बड़े  दायरों  के  लिये  पांच  या  दस  खां  की  योजना  बना  लें  प्रौढ़  कमल  में  लावें  |  ATT यह

 भी  देखें
 कि

 कितनी  श्राबादी
 बढ़

 गयी  है  श्र  कितने  लोगों  के  लिये  योजना  बनानी  है  ।

 जहां  तक  ग्राम  योजना  का  सवाल  है  मैं  al  करू  कि  उसकी  वजह  से  गांवों  में  लोगों  में

 झगड़े हो  रहे  हैं  ।  एक  कहता  है  कि  मै  पहले  पहुंचूंगा  तो  मुझे  रुपया  दूसरा कहता  है  कि  मैं

 पहले  पहुंचूंगा  कौर  वहां  पर  इसके  लिये  सौदे  होते  हैं  ।  यह  ठीक  है  कि  ae  योजना  कार्यान्वित

 की  गयी  है  ।  गांवों  में श्राप  रुपया  देते  गांव  वाला  उसे  मकान  बनाता  है  ।  लेकिन  वहां  पर  कोई

 मारकेट  वेल्यू  नहीं  है  कि  वह  उसे  बेच  लेगा
 |  तो  उसके  साथ  बहुत  सारी  समस्यायें  जुड़ी हुई

 लिये  यह  योजना  कारगर  नहीं  हुई  है  ।  कहने  को  श्राप  लेकिन  कमल  में  कारगर  नहीं  हुई  है  ।

 अगर  इसको  कारगर  बनाना  है  तो  इसका  यह  तरीका  है  कि  गांव  का  गांव  माडल  गांव  बनाइये  कौर

 दूसरों  को  दिखाइये  ।  इस  प्रकार  सम्भव  है
 कि

 काम  हो  सकता
 अन्यथा  स्थिति  यह  है

 कि  प्राम

 योजना  के  हर  में  बहुत  खराबियाँ  कौर  कमियां  हैं  प्रौढ़  उनको  जब  तक  दूर  नहीं  करेंगे  यह

 योजना  सफल  नहीं हो  सकेगी  ।  तो मेरा  निवेदन है  कि  योजना के  आधार  को  बदलना  चाहिय े।
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 [sit  काज

 एक  बात  मैं  ईस्ट  पाकिस्तान  के  बारे  में  कहुंगा  ।  दंडका  रण्य  योजना  बनी  है  ।
 उसके  बारे  में

 लिखा  है
 कि

 वहां  शरणार्थी  नहीं  पहुंच  रहे  हैं  प्रौढ़  शरणार्थी  पहुंचेंगे  ।  उघर  ईस्ट  पाकिस्तान

 में  फिर  लोगों  पर  दबाव  पड़  रहा  है  ।  यह  समस्या दो  देशों  के  बीच की  समस्या  है  शरीर  इसको

 हल  करने  के  लिये  भारत  सरकार को  गम्भीरता से  सोचना  होगा  ।  इस  श्रोर  सरकार को  ठोस  कदम

 उठाना  चाहिये  नहीं  तो  समस्या  खराब  होती  जायेगी  ।  कुछ  भाइयों ने  कहा  कि  पाकिस्तान बार  बार

 ऐसा  करता  है
 ।

 यह  तो  उसी
 दिन

 मालूम  हो  गया  था  जब  पाकिस्तान  बना  पाकिस्तान बना  ही

 इस  श्राघार  पर  था  ।  उ
 यही  तरीका  है  ।  उनकी  यह  योजना  बीस  या  तीस  साल  की  है  कौर  उसके

 अनुसार वह  काम  कर  रहे  हैं  ।  हमको  उनका  मुकाबिला  करना  है  जो  हमारे  भाई  वहां  हैं  उनकी

 तकलीफ को  कम  करने  की  हमको  पूरी  कोशिश  करनी  चाहिये गौर  जहां  जो  यहां  उनको  लेना

 चाहिये  ।  तो  इस  में  बहुत  काम  करना  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  यह  जो  समस्या  है  वह  we इस

 विभाग  की  समस्या  नहीं  यह  सारे  देश  की  समस्या  है  ।  कौर  इसी  तरह  इसको  देखना  चाहते  ।

 अन्त  में  मैं  एक  बात  प्रौढ़  कहना  चाहता  हूं  प्रौढ़  वहू  यह  कि  दिल्‍ली  में  आपने बड़े  बड़े  दफ्तर

 बनाये  हैं  नौ
 र

 होटल  बनाया  है  जिसके  बारे  में  आपका  अनुमान  है  कि  ३२  लाख  का  मुनाफा

 होगा ।  लेकिन  श्राप  देखें कि  किस  वर्ग  के  लोग  इसमें  जाकर  ठहरते  हैं  कौर  प्राम  जनता का  इसके

 बारे में  क्या  विचार  है  ।  उस  तरफ  प्रापर  ध्यान  नहीं  दिया  है  i  उधर  श्राप  ध्यान  देंगे तो  श्रमिकों

 मालूम  होगा  कि  जनता  चाहती  है  कि  इन  चीजों  में  बहुत  सुधार  की  आवश्यकता  है  ।

 wed  में  मैं  प्राकार  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुझे  प्रेरक  विचार  व्यक्त  करने  का  अवसर
 प्रदान  किया

 चौधरी  go  सि०  )
 :

 उपाध्यक्ष  यह
 जो

 शीशा  सामने  है  इसकी  वजह

 हू  इधर  बनने  वालों  के  सिर  में  हद  होने  लगता  है  ।  इस  पर  परदा  पड़ा  रहना  चाहिये  ।  इसके

 बारे में  में  दो  बार  कह  भी  चुका  हू  लेकिन  इस  तरफ  ध्यान  नहीं  दिया  जाता
 |  इस  पर  परदा  पड़ा

 रहना  चाहिये  ताकि  इससे  हम  लोगों  को  तकलीफ न  हो  ।

 श्री  Yo  ना०  मंडल
 :

 एक  प्वाइंट श्राफ  काडर  है  हिन्दुस्तान  के  कोने  कोने

 से  हजारों  आदमी  पालियामेंट  के  सामने  प्रदर्शन  करने  के  लिये  ग्रा  रहे  हैं  ।  उनकी  कुछ  मांग उसको

 पालियामेंट के  सामने  रखना  चाहते  हैं  ।  लेकिन वह  बिड़ला  हाउस  के  wera  के  इन्दर  गांधी

 जी  के
 हत्या  स्थान  पर  माला  चढ़ा  कर पार्लियामेंट  हाउस  जाना  चाहते  पर  उनको  पुलिस

 ने  रोक  लिया  है  ।  इस  लिये  मे  रा  के  ०  &  ०

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसमें  कोई  औचित्य  प्रशन  नहीं है
 ।

 भी  हूँ  ना०  मंडल  :  पार्लियामेंट के  सामने  वह  अपनी  फरियाद  करने के  लिये  ग्रा  रहे  हैं  ।

 पालियामेंट  को  पिटीशन  दी  जा  सकती  है  ।  गवर्नमेंट  को  कहा  जायें

 उपाध्यक्ष महोदय  :  कृपया  बेठ  जाइये  ।

 थी  त्यागी  )
 :

 चेयर  का  हुक्म  तो  मानिये
 |

 थो  महेश  ना०  मंडल  :
 मैँ  प्रोटेस्ट  में

 सदन से  बाहर  जाता हूं  ।

 मूल  प्रंग्रेजी में
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 शो  बागड़ी  :  हम  भी  चलते  हैं
 ।

 भू०  ना०  मंडल  तथा
 शी

 बागड़ी  श्री  कृष्ण  पटनायक  इस  के  बाद  सभा  से  चले

 श्री  राठ  दि०  पाण्डेय  :  उपाध्यक्ष  मैं  हाउसिंग  एंड  सप्लाई  मिनिस्टर

 को  हृदय  से  घन्यवाद  देता  हूं  कि  उन्होने  एक  ऐसी  रूप-रेखा  सदन  के  सामने  प्रस्तुत  की  जिस
 को

 देखने  के  बाद  ऐसा  aaa  होता  है
 कि

 पिछले  वर्षों  में  एक  अच्छा  खासा  काम  है
 |

 जहां  तक  हमारे  उन  भाइयों  का  सम्बन्ध  जो  कि  वेस्ट  पाकिस्तान  ate  ईस्ट  पाकिस्तान

 से  उनकी  संख्या  को  देख  कर  यह  पता  लगता  है  कि  संसार  के  किसी  भी  देश  में  ऐसी  घटना

 नहीं हुई  कि  करीब  नव्वे  लाख  की  एक  बड़ी  भारी  आबादी  एक  देश  से  दूसरे देश  में  श्राई हो
 |

 संसार  के  इतिहास  में  ऐसा  कोई  उदाहरण  नहीं  मिलता  है  ।  दुर्भाग्य  से  हमारे  यहां  ऐसा  जसे

 धान  के  पौधे  एक  जगह  से  उखाड़  कर  दूसरी  जगह  लगाये  गये  हों  ।  बाद में  धीरे  धीरे  हमारी  सरकार

 इस  मिनिस्ट्री  ने  नव्वे  लाख  की  उस  आबादी  को  रीहैबिलिटेट  किया  ।  उस  ने  लोगों  को  कम्प्स  में

 सब  प्रकार से  उन  को  सहायता  इस  बात  की  कोविद  की  कि  जो  लोग  अपने  देश  में

 उन  को  इकॉनोमिक  qrefarafact dt ara, दी  उन  को  पैरों  पर  खड़ा  होने  के  योग्य  बनाया

 उन  को  बसाया  जाये  कौर  उन  को  यह  न  प्रतभव भ्झ्  होने  दिया  जाये  कि  वे  किसी  दूसरे  देश  से  जाये  हैं
 ।.

 इस  में  कोई  संदेह  नहीं  कि  नव्वे  लाख  की  आबादी  को  लोन  नौकरियां  उन
 के

 लिये  व्यापार  की  स्थिति  पैदा  करना  प्रौर  इस  प्रकार  उन  को  बसाना  एक  बहुत  बड़ा  काम  जो  कि

 हमारी  सरकार  ने  किया  ।  इसके  लिये  हम  उसे  हृदय  से  बधाई  देते  हैं  ।

 सरकार  ने  सेकेंड  फाइव-बीयर  प्लान  में  हाउसिंग  प्रॉबलम  को  एक  व्यवस्थित रूप  में  हल

 करने  का  विचार  किया  कौर  इस  प्रकार  उस  ने  १९४५२  में  हाउसिंग  सम्बन्धी  योजनाओं  को  एक

 स्थित  ढंग  से  कार्यान्वित  करने  की  स्थिति  पदा  की  ।  इस  से  पहले  कहीं  पर  भी  इस  प्रकार  का  कोई

 हरण  नहीं  मिलता  कि  core  इकानोमो  के  ही प्रन्तगत  हाउसिंग  के  लिये  कोई  व्यवस्था  की  गई

 जिस  में  तमाम  प्रदेशों  से  हम  ने  कहा  हो  कि  स्टेटुटरी  हाउसिंग  बोर्ड  ज  बनाये  जायें
 कौर

 उनके  लिये

 हम  ने  मनी  ईयर-माक॑ किया  हो  ।  १९४९  में  यह  प्राविजन  रखा  गया  कौर  तब  से  १६६१  तक

 ४८.८७  करोड़  रुपये  की  फिनाइल  एड  दी  गई  प्रौढ़  १,१३,२२३  हासिल  बनाये  गये
 |

 जब  हम  हाउसिंग  की  समस्या  को  देखते  तो  ऐसा  लगता  है  कि  ae  काम  बहुत  बड़ा  लेकिन

 उस  क  लिए  पर्याप्त  फिनान्सिज  नहीं  हें  ।  लेकिन हर  एक  योजना के बारे में पहले के  बारे  में  पहलें  सोचने  की

 यकता  होती  है  ।  सरकार ने  इस  पर पुरी  तरह  से  विचार  कर  के  इस  योजना  को  विधिवत  साकार  रूप

 देने  की  कोशिश की  है  ।  जहां  तक  सम्भव  हो  सका  उस  ने  aaa  फिनान्शल  रिसोर्सिज  को  टेप  करने

 की  कोशिश की  है  ।  लेकिन  जहां  सरकार  हाउसिंग  स्कीम  को  इंट्रोड्यूस  क  रना  चाहती  जहां वह  यह

 चाहती है  कि  हर  एक  नगर  में  हाउसिंग  बढ़े  शर  लोगों  को  व्यवस्थित मकान  कौर  टेनेमेंट  जहां

 ag  यह  भी  चाहती  है  कि  देहातों  में  भी  घरों  की  स्थिति  ठीक  वहां  मैं  माननीय  मंत्री जी  का  ध्यान

 स्लम-क्लीयरेंस की  तरफ  श्रावित  करना  चाहता  हूं  ।

 इन  डेढ़  सौ  वर्षों  में  हमारे  जिन  शहरों  में  उद्योग  बढ़े  हैं  कौर  इंडस्ट्रियल  इम्पेक्ट  amr

 ने  दाहर  ठीक  प्लानिंग  प्रौर  मास्टर  प्लान  न  होने  की  वजह  से  हैपहैजड  स्थिति  में  बढ़े ंहैं  att  उसका

 नतीजा यह  है  कि  चूंकि  वहां  पहले  कोई  प्लान  नहीं  कोई  मास्टर  प्लान  नहीं  इस  लिये जिस  ने

 जहां  जगह  वहां  इंडस्ट्री  एस्टाब्लिश  की  कौर  उसके  श्रास  पास  वहां  के  मजदूरों  के  रहने  की  जगह

 बन  चूंकि  मुझे  बम्बई  का  अनुभव  इस  लिये  मैं  झ्रापका  ध्यान  बम्बई  की  कौर  श्रावित  करना
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 चाहता हुं  ।  श्राप  देखें कि  वहां  पर  करीब  दो  लाख  ऐसे  वन-रूम  टेनेमेंट  जहां  दस  पंद्रह  पंद्रह

 मजदूर  एक  एक  कमर  में  रहते  हैं  सनौर  उन  को  कोई  भी  एडवेंट  फेसिलिटी  wk

 णमभिनिटी  नहीं  मिलती  है  ।

 दहर  में  रहने  का  एक  दुर्भाग्य  यह  है  कि  जो  प्राकृतिक  वातावरण हम  को  गांवों  में  प्राप्त  हो

 सकता  शुद्ध  शुद्ध  जल  कौर  स्वच्छंद  उस  से  हम  वंचित  हो  जाते  हैं  ।  इंडस्ट्रीज के

 खास-पास  जो  मकान  बनते  हैं  कौर  बनें  उनकी  स्थिति  देखें  बम्बई,कलकत्ता  प्रौढ़  कानपुर

 तो  श्राप  को  पता  चलेगा
 कि

 वहां
 पर

 रहना  कितना  कठिन  है  ।  वहां  पर  न  शुद्ध  हवा  न शुद्ध जल  है

 कौर  न  शुद्ध  वातावरण  है  ।  पेड़  कौर  हरियाली  के  तो  दन  भी  नहीं  होते  हैं  ।  उद्योगों  में  काम  क  रने

 के  बाद  जब  श्रमिक  घर  लौटते  तो  स्नान  करनेके  लिये  पानी  नहीं  मिलता  है  ।  यही  उन  के

 feat  पीने  पानी  की  भी  व्यवस्था  नहीं है  ।

 लब  हम  उन  लोगों  की  स्थिति  पर  विचार  करते  तो  हमारा  ध्यान  पंडित  जी  के  उस  वाक्य

 की  तरफ  जाता  जो  कि  उन्होंने  कानपुर  के  इंडस्ट्रियल  एरिया  को  देखते  समय  कहा  था  |  उस  समय

 उन  के  मन  में  इस  प्रकार  की  भावनात्मक  स्थिति  पेदा  हुई  कि  उन्होंने  कहा  गन्दी  बस्तियों  को  देख
 ्

 सहसा  इस  निष्कर्ष  पर  पहुं चता  हूं  कि  इनको
 लगा  देनी  च  11६ ह्य  ।  प्राय  समझ  सकते  हैं  कि

 हमारे  प्राइम  मिनिस्टर  जिस  प्रकार  के  सुन्दर  देश  का  निर्माण  करने की  कल्पना  करते  उस

 कल्पना  की tT qse-ufa # Ta Set at में  जब  उन्होंने  वे  गन्दी  बस्तियां  तो  इस  प्रकार की  भावना  उनके मन  में

 पैदा हुई  ।  वहां  पर  लगी  या  मैं  यह  नहीं  जानता  ।  शायद  नहीं  लगी  ।  लेकिन  उनका  इशारा

 इस  तरफ  था  कि  जहां  मिलें  या  कार खान  चलते  जहां  मिलों  से  धुनों  निकलता  जहां  लेबर  काम
 उस  के  ग्रास  पास  अच्छे  रहन  सहन  का  वातावरण  क्वांजा  हों  कौर सब  प्रकार

 से  व्यवस्था  हो  ।  प्राचीन  यह  सब  काम  कौन  करेगा  ?  हमारी  सरकार  कौर  इस  मिनिस्ट्री  ने

 इस  काम  को  यह  एक  बड़ीਂ  इलाघनीय  बात  है  ।

 स्लम-क्लीयरेंस के  लिये  २८  करोड़  रुपये  का  प्राचीन  किया  गया  ।  मगर  चार  पांच  बड़े

 शहरों  की  समस्याओं  को  लेकर  कोई  व्यवस्था
 तो

 सैं  समझता हूं  कि  २८  करोड़  रुपये  बहुत  कम

 हम  यह  जानते  हैं  कि  पैसे  की  बड़ी  कठिनाई  है  प्रौढ़  माननीय  मंत्री  को  alee  पैसा  मिलना  कठिन

 लेकिन  जब  उन्होंने  एक  ऐसी  स्थिति  पैदा  की  जिस  में  वहू  स्लम-क्लीयरेंस की  योजना  बना  कर

 को  वलीउर पौर  साफ  करना  चाहते  तो  उस  से  हमारे  पास  यह  अ्रधिकार  भ्राता  है  कि  हम  उन

 से  कहें  कि  वह  इस  २८  करोड़  क  स्थान
 पर  १००  करोड़  रुपये  का  इन्तजाम करें  ।  इसका

 कारण  यह

 है  कि  सल्लम-क्लीयरेंस की  जो  स्थिति  हमारे  सामने  वह  दो  तीन  तरह  की  है  ।  एक  तो  गन्दी  बस्तियों

 को  साफ  करना  है  कौर  वहां  पर  दूसरे  भ्रच्छे  मकान  बनाने  हैं  ।  दूसरी बात  यह  है  कि  वहां  पर

 डार्मिट्रीज  भी  बनानी  जिनमें  लोग  रात  को  विश्वास  कर  सकें  ait  जहां  नहाने  कौर
 ~~  |

 लेट्रिन्ज का  इन्तज़ाम  हो  ।  सरकार  ने  वन-रूम  ग्रोवर  टू  रूम  टे ने मेंट तो  बनाये  हुये  लेकिन  हमारे

 यहां  लाखों  लोग  ऐसे  जो  कि
 पच्चीस रुपये  प्रति-मास  का  किराया नहों  दे  सकते हैं  ।

 बम्बई  में  एक  एरिया  है  कमाठीपुरा  ।  माननीय
 श्री  वहां  कई  बार  गये  होंगे ।

 में  उनकी  उपस्थिति  में  ही  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  वहां  पर  तीन  चार  ऐसी  स्ट्रेट्स  जो
 कि  बड़ी

 कम्पैक्ट हैं  ।  सकरी  सकरी  गलियां हैं  ।  इलेक्शन के  टाइम  में  मैँ  ने  भ्रत्दाज  किया
 कि  करीब  पचास

 साठ  हज़ार  श्रादमी  छोटी  छोटी  aes  कौर  बाई-लेन्स  में  रात  को  सोते  हैं
 ।

 मैं  फुट-पाथ  पर
 सोने
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 पेमेंट  वाली  की  बात  नही  करता  हूं  ।  वे  रात  को  सड़कों  पर  इस  तरह  सोते  हें  कि  मोटर की  तो

 दात  छोड़  वहां  से  साइकिल  भी  नहीं  जा  सकती  है  ।  इस  गर्मी  में  जहां  नालियां  बहती  हैं  या

 गन्दा  पानी  बहता  जहां  लैट्रिंड  की  बदबू  आती  सड़कें  सकरी  हवा  का  इन्तजाम  नहीं  पचास

 साठ  सत्तर  हजार  आदमी  वहां  सोते  हैं  ।  न  उनके  लिये  कोई  alee  का  इंतजाम हैं  न  ही  कोई

 दूसरी  सुविधायें  ही  हैं
 ।  सुबह वे  अपने  कामों  पर  चले  जाते  हैं  श्र  रात  को  सोने  के  लिये  वहां  प्रा  जाते

 हैं  ।  उस  एरिया  में  रहने  वाले  लोगों  को  जा  कर  अगर  श्राप  ग्रां खों  से  देखेंगे  तो  श्राप  इस  सब

 को  ज्यादा  अच्छी  तरह  से  अनुभव  कर  सकेंगें  ।  उनके  साथ  नागरिकता  को  से  बड़ा  पान

 किया  जाता  है
 ।

 प्राझ/तिक  सुविधायें  तक  उनको  नहीं  मिलती  प्रकृति  जो  सुविधायें  लोगों को

 प्रदान  करती  वे  तक  उनको  प्राप्त  नहीं  हैं  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  श्रापने  जो  २८  करोड़ रखा  इस  के

 स्थान  पर  कम  से  कम  सौ  करोड़  रखे ं।

 मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  बीस  हजार  के  करीब  हाउसिंग  बम्बई  में  ऐसे  हैं  जो  साठ  सतर

 बरस  पुराने हो  चुके  हैं  ।  उनकी  रिपेयर  का  भी  array  तरफ  से  कोई  इंतजाम  होना  उसका

 भी  कोई  प्राचीन  areal  तरफ  से  किया  जाना  चाहिये  ।  वं  से  तो  बहुत  से  दहर  हैं  जहां  पर  इस  तरद्

 के  मकान  हैं  लेकिन  में  एक  पर्टकुलर  शहर  की  बात  प्रापके  सामने  इस  रख  रहा  हूं  ।  उनका
 Fe

 पेयर  का  कोई  इंतजाम  नहीं  किया  गया  तो  बहुत  संभव  है  कि  वे  गिर  जायें  ate  उनका  गिरना

 बस्ती  बनने  के  समान  होगा  ।  उस  व्यवस्था  में  वहां  पर  एक  गन्दी  बस्ती  अस्तित्व पैंतरा  जायेगी  ।

 ऐसा  न  इस  तरफ  भी  आपका  ध्यान  जाना  चाहिय े।

 wa  में  हाउसिंग  बोर्ड  ज  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  आपने  अपनी
 रिपोर्ट

 में
 लिखा

 है  कि  प्रांतों  में  हाउसिंग  ate बन  गये  हैं  ।  मैं  समझता  हुं  कि  जब  आपने  हाउसिंग  का  इतना  बड़ा

 काम  हाथ  में  लिया  है  तो  क्या  वजह  है  कि  प्रौर  प्रांतों  में  भी  हाउसिंग  area का  निर्माण  नहीं  हुमा

 है  ।  में  चाहता  हूं  कि  इस  are  भी  आपका  ध्यान  जाये  ।

 देहातों  की  तरफ  भी  आपकी  रिपोर्टे  में  इदारा  किया  गया  है  ।  देहातों  में  मकान  बनाने  के

 सम्बन्ध  में  आपने  कहा  है  कि  इंडिविजुअल  डिमांड  पर  दो  हजार  रुपये  तक  दिये  जायेंगे  ।  ग्राम
 की

 स्थिति

 में  जबकि  तमाम  सामग्री  के  दाम  बढ  गये  मटीरियल  के  दाम  बढ़  गये  दो  हजार  रुपये  पर्याप्त  नहीं

 मेरी  राय है  कि  इस  अधिकतम  राशि  को  बढ़ा  का  तीन  हजार  या  चार  हजार  कर  दिया  जाना

 चाहिये  |  एक  आदमी  जो  झपके  पास  हाथ  पसारे  हुये  आता  है  दो  हजार  का  लोन  लेने के  लिये तो

 कोई  कारण  नहीं  है  कि  उसको  इतना  लोन  न  दिया  जाये  जिस  में  कि  पर्याप्त
 रूप  से  वहू  मकान

 बना  सके  ।

 मे
 यह  भी  चाहता  हूं  कि  शहरों  में  मकान  बनाने  के  लिये  भ्रापने जो

 we  हजार की  लिमिट

 रखी  उसको  भी  भ्रापको  बढ़ाना  चाहिये ।'

 एक  झ्रंतिम  बात  कह  कर  में  अपने  वक्तव्य  को  समाप्त  कर  दूंगा  ।  इंडस्ट्रियल  लाइसेंस  तो

 इंडस्ट्री
 ae

 काम सं  मिनिस्ट्री  इशू  करती  है  ।  मेरा  निवेदन है  कि  जब  इंडस्ट्रियल  लाइसेंस  इशु  किया

 जाता  है  Sa  उन  से  क्लीयर कट  एग्रीमेंट  कर  लिया  जाना  चाहिये कि  वे  aa  केपिटल में  से

 एक  पर्टकुलर  wae  इस  काम  के  लिये  दिखायें  कि  जो  इंडस्ट्रियल  ang  के  मकान

 बनाने  के  लिये  इस्तेमाल  होगी
 ।
 मैं  कंटेगोरिकली  इस  बात  को  कहना  चाहता  हूं  कि  तब  तक  उनको

 लाइसेंस  इशु  न  किया  जाये  जब  तक  वे  इस  एग्रीमेंट  को  न  कर  लें  ।  राज  हमारे  इंडस्ट्रियल  थी पी

 साथ  एक  खिलवाड़ हो  रही  है  ।  जब  कि  उनकी  मालिकों  को  जरूरत  पड़ती  है  तब  उनको  वें  एम्पलाय

 तो  कर  लेते  हैं  लेकिन  उनके  का  कोई  इंतजाम  नहीं  करते  श्रीवास  का  इंतजाम होना  बड़ा

 जरूरी  हैं  कब
 तक  मिनिस्ट्री  यह  कहती  रह  सकती  है

 कि
 वे  इंडस्ट्रियल  वकंज़ें  के  लिये  हाउसिंग

 बनायें

 sie  सबसिडी  लें
 ।

 आपने  १९५२  में  इस  स्कीम  को  इनिशियेट  किया  कौर  स्टेट  गवर्नेमेंट्स
 को  भी

 1194  (Ai)
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 yo:yo  बेसिस  पर  पैसा  देना  शरू  किया  ।  इस  स्कीम  की  बदौलत ही  राज हम  देखते  हैं  कि  कई

 जगहों  पर  इंडस्ट्रियल कालोनी  बन  चुकी  हाउसिस  बन  चुक  हैं  ।  झ्र गर  इस  बारे  में  झापकी  मि

 हिस्ट्री  में  इनिशियेटिव  न  लिया  होता  तो  वकंज़ं  के  पास  एक  भी  नया  मकान  नहीं  होता  ।  यह  बहुत ही

 काम  तरफ  से  हुमा  है  कौर  बहुत  ही  प्रिया  कदम  उठाया  गया  है  ।  इसकी  जितनी

 हना  की  कम
 अब

 बड़ी  जरूरत  इस  बात  की  है  कि  श्राप  एक  स्ट्रांग  नोट  स्टेट  गवनेमेंट्स  को

 भेजें कि  आपसे  पहले  पूछा  जाये  इंडस्ट्रियल  लाइसेंस  इशू  करने  के  लिये  भ्रौर  जेसा  मैंने कहा

 मेंट  लिखवा  लिया  जायें  ।

 हमने  बहुत  इंडस्ट्रीज़ को  देखा  प्राइवेट  इंडस्ट्रीज़ को  देखा  है  भ्र ौर  उनमें से  कुछ  में
 तो

 अच्छी मच्छी  छ  प्रच्छे  हाउसिस  ह ९  के  लिये  बनाये  गय  जिनमें  gar  पालन  का  भी

 इन्तजाम  प्रति  प्रच्छे  गाडन  बनायें  गय  भ्रमण  अच्छे  पेड़  उनमें  लगाये  गये हैं  और  बहुत ही

 स्वस्थ  वातावरण  में  उनके  दर्ज़  रह  रहे  हैं  ।  में  उनकी  करता  हुं  शरीर  उन  को  ऐसा  करने

 के  लिये  धन्यवाद  देता  हूं  ।  बम्बई  कलकत्ता  की  हालत  को  मैंने  देखा  है  ।  बम्बई में  wer  एक

 प्यार  मिल्क  कालोनी  जहां  पर  बड़े  भ्रच्छे  तरीके  से  सफाई  रहती  बड़ा  स्वस्थ  वातावरण

 वहां  दूसरी  कौर  कमाठीपुरा  है  जो  एक  स्लम  नरक  तुल्य  जेलों  को  श्राप  देखें तो  वहां  की

 हालत  उससे  कहीं  ज्यादा  बेहतर  है  ।  जलों  में  इन  पिछले  दिनों  में  बहुत  सुधार  वहां पर  एक  TT

 मिलता  पचास  साठ  भ्रांतियों  को  एक  ब  रोक  रहने  के  लिये  मिलती  साफ  सुथरी  होती

 नहाने  के  लिये  ग्रोवर  पीने  के  लिये  साफ  पानी  मिलता  है  ।  म  तो  कहूंगा  कि  जेल  जानें  वाला  म्रादमी

 इन  स्तम्भ में  रहने  वाले  आदमियों से  बदरजहा  उस  भ्रामक के  मुकाबिले में  कहीं  अच्छा

 है  जो  बाज  स्वतंत्र  झ्राजाद है है  लेकिन  गलियों  में  सड़ता  है  प्रौढ़  जिस  की  तरफ  सरकार बहुत  कम

 ध्यान  देती है  ।  मैँ  चाहता  हूं  कि  उसकी  तरफ  सरकार  का  ज्यादा  ध्यान  दे  ।

 इन  दाब्दों के  साथ  मेँ  आपको  घन्यवाद  देता  हूं  जो  ००५  मुझे  बोलने  का  मौका  दिया
 ।

 pat  बीरन  दत्त  परिचित  )  :  में  कहना  चाहूंगा कि  यह  बड़  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि

 सरकार  पूर्वी  पाकिस्तान  से  वाले  शरणार्थियों  के  पुनर्वास  के  लिये  उत्तरदायित्व  को  टालने

 की  करती  रही  हैं  ।  सरकार  का  यह  गतंव्य  है  कि  वह  विस्थापित  व्यक्तियों  जो  ऐसी

 परिस्थितियों  के  कारण  जिनपर  उनका  कोई  बस  नहीं है  यहां  श्रा  रहे  हैं  ;  सब  प्रकार की  सहायता

 दे
 ।

 दण्डकारण्य  योजना  की  तरह  त्रिपुरा  के  लिये  भी  जहां  बहुत  से  विस्थापित  लोग रह  रहे  हैं

 भूमि  को  कृषि  योग्य  बनाने  की  एक  योजना  की  व्यवस्था  होनी  चाहिये  थी  ।  ऐसी  योजना  करने

 पर  ध्रादिम-जाति के  लोगों  को  भी  लाभ  होगा ॥

 ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  हरिपुरा  के  विस्थापित  व्यक्तियों के  प्रति  माननीय  मंत्री  महोदय

 का  रिया  कुछ  ठीक  नहीं  है  ।  मेरा  यही  निवेदन है  कि  त्रिपुरा  में  बसे  विस्थापित  व्यक्तियों  की  मांगों

 पर  सहानुभूति  gan  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।  उन  मांगों  में  से  कुछ  ये  हैं  उन  से  ऋण  वापस  न

 लिया  जिला  क्षेत्र  में  सिचाई  सुविधाओं  की  व्यवस्था  की  मकान  बनाने  के  लिये  ऋण

 देने  की  नई  योजना  बनाई  छात्रों  श्र  क्षय  रोगियों  को  सहायता  दी  जाये  ;  लघ  कौर  मध्यम

 उद्योग  तुरन्त  स्थापित  किये  जायें
 |

 पर  जितना  काम  बाकी  रह  गया  है  उसे  भी  दी  घ्रातिश्यी  घ्  निपटाना  चाहिये  ।



 ११  १८८४  )  अनुदानों  की  मांगें  FEL

 अंत  में  में  निवेदन  करूंगा  कि  भारत  सरकार  के  मुद्रण  तथा  लेखन
 सामग्री  विभाग के

 नारियों  की  शिकायतों  की  जांच  को  जानी  चाहिये  ।  इस  विभाग के  वेतन क्रम  ऐसा  रखा  गया  है  जो

 कि  द्वितीय  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  के  अनुकूल  नहीं  है  ।

 *
 नथी  काशीनाथ पांडे

 :  विस्थापितों  को  बसाने  के  लिये  इस  मंत्रालय  ने  महान

 काय  किया  है  वह  निश्चय  ही  सराहनीय  है  ।  हस्तिनापुर के  गंगा  खादर  में  लगभग  १४००  दार

 डार्थी  रह  रहे  हैं  ।  वहां  एक  चीनी  कारखाना  खोलने.की  बात  थी  ।  किसी  आदमी  को  कारखाना

 खोलने की  अनुमति  दे  दो  गई  थी  किन्तु  oat  तक  वहां  कुछ  भी  नहीं  द्वि  है
 ।

 पता  नहीं  उन

 णाधियों का  क्या  होगा  ।

 सरकारी  मुद्रणालयों में  कुछ  विवाद  उत्पन्न  हो  गये  हैं
 ।

 उन  विवादों
 को  निपटाने

 के  लिए

 जो  कार्य  समितियां बनाई  गई  हें  उन्हें  वित्तीय  प्रकार  के  मामले  निपटाने  का  कोई  झर धि कार  नहीं है

 इस  प्रकार  के  विवादों को  निभाने  के  लिये  झर  किसी  प्रकार  की  व्यवस्था  नही ंहै  ।  सरकार को

 इस  प्रयोजन  के  लिये  कोई  व्यवस्था  करनी  चाहिये  कौर  उसमें  वित्त  मंत्रालय  का  भी  एक  प्रतिनिधि

 होना  चाहिये  ।  इसी  प्रकार  की  बातें  कौर  विवाद  हैवी  इलेक्ट्रिकल  पाल में  है  । अरत: इस इस  बारे  में

 शीघ्र  हो  कोई  कार्यवाही करनी  चाहिये

 कुछ  श्रेणियों  के  कामगरों  जैसे  जिल्द साजों  कौर  जिल्दों  पर  सुनहरी  अक्षर  लिखने  का  काम

 करने  वालों  जो  काम  पहले  विदेश  में  कराया  जाता  वेतन  क्रमों  को  संशोधित  करना  चाहिये

 इस  बारे  में  कई  भ्रम्यावेदन  सरकार  को  भेजे  गये  हें  कितु  अभी  तक  कुछ  नहीं  सका है  ।

 जहां  तक  प्रोत्साहन बोनस  की  बात  है  ।  उस  बारें  में
 भी

 कुछ  नहीं  किया  है  ।  इसलिये

 मेरा  निवेदन है  कि  मंत्री  महोदय  को  प्रोत्साहन बोनस  की  योजना पर  भी  विचार  करना  चाहिये

 बं योंकि  कामगरों  को  इस  योजना  के  बारे  में  शिकायत  है  ।  वे  बहुत  कठिन  श्रम  करते  हैं  किन्तु  फिर भी

 कुछ  मामले  में  उन्हें  न्यूनतम  वेतन  भी  नहीं  दिया  जाता  |

 ऐसा  मालूम  होता  है  कि  यह  मंत्रालय  दूसरे  व्यक्तियों  को  किराये  पर  जो  सामान  है

 उस  पर  कोई  अ्रवश्रयण  नहीं  दिया  जाता  |  अग्रवश्रपण  देने  की  व्यवस्था  भी  की  जानी  चाहिये  ।

 थी  यु
 ०  सि०  चौधरी  :

 माननीय  उपाध्यक्ष  आवा सकी की
 जो  समस्या  है  वह  इतनी  प्रमुख

 समस्या है  कि  जब  तक  यह  सही  रूप  में  टल  नहीं  हो  जाती  उस  तक  जो  योजनायें  हम  कार्यान्वित

 करने  जा  रहे  हैं  वे  एक  मजाक  बन  जाती  हैं  ।  इस  सम्बन्ध में  हमारे  सामने  बहुत  सी  समस्यायें

 इस  सम्बन्ध  में  कुछ  कदम  उठाये  गये  हैं  प्रौढ़  कुछ  लोगों  को  रुपया  दिया  गया  है  ।  जिनको  रुपया

 दिया  जाता  है  उनकी  दो  तीन  केटेगरीज़  कर  रखी  हैं  कौर  वे  लोग  यह  रुपया  तीस  qd ara a साल  में  वापस

 करते  हैं  ।  उस  पर  कुछ  ब्याज  भी  लगता  हैदर  उस  अरसे  के  बाद  मकान  उनका  हो  जाता हैं  ।  इस

 प्रकार जो  एक  बड़ा  बोझा  उस  आदमी  पर  मकान  बनाने  में  पड़ता वह  नहीं  पड़ने  पाता  देखने  शौर

 सुनने  में  यह  स्कीम  बहुत  अच्छी  लगती  है
 ।

 इस  स्कीम  से  उस  आदमी  को  जो  कि  लम्पसम  में  रुपया

 नहीं  दे  सकता  उसको  फायदा  होता  है  ।  लेकिन  जिन  स्थानों पर  यह  काम  होता चाहे  वह  सेंटर

 को  तरफ  से  हो  या  राज्य  सरकारों  की  तरफ  वहां  दूसरी  चीज  दिखलाई  देती  है  ।

 सदन  के  wat  कई  माननीय  सदस्यों  ने  इस  तरफ  हमारे  मंत्रियों का  arr  आकृष्ट  किया है

 कि  उस  रुपय का  ठीक  तरह  से  उपयोग  नहीं  होता  कौर  यह  रुपया  दलबन्दी  की  बिना

 पर  ऐसे  लोगों  को  दिया  जाता  है  कि
 इसको  fear  नहीं  करते

 ।  मेरा  व्यक्तिगत
 अनुभव  है  कि  कई

 मूल  wast  में
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 स्थानों  पर
 जिन  आदमियों की  पहुंच  होती  है  उनको  यह  रुपया  शिया  तो  जाता  है  मकान  बनाने के

 ary  zt लिये  वह  इसको  लगा  देते  हं  व्यापार  में  ।  तो  इससे  बड़ा  मजाक

 एक  माननीय  सदस्य  :  मकान  तो  उन  के  हैं  ।

 भी  घ०  सि०  चौधरी  लेकिन  वह  व्यापार  करने  जा  र  हे  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  के  माध्यम  से
 एक

 दूसरी  बात  मंत्री  महोदय
 को

 बताना  चाहता  हूं

 और  वह  यह  है  कि  अक्सर  यह  शिकायत  की  जाती  है  कि  मकान  बनाने  में  सब  से  बड़ा  रोड़ा  यह  है

 कि  आजादी  के
 बाद  देश  में  डेरे  लपमेंट  के  बहुत  से  काम  किये  जा  रहे  जिन का  करना  बहुत  ज़रूरी

 है  प्रौढ़  इस  लिए  यह  बहुत  मुश्किल  है  कि  अपने  लिमिटिड  रिसोर्सिज  को  देखते  हुए  डेवेलपमेंट

 के  कामों  को  रोक  कर  हम  मेरी  रियल  प्रौढ़  सामान  को  उन  मकानों  की  तरफ़  ले  जो  कि  श्रीवास

 की  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  बनाए  जा  रहे हैं  इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  सुझाव  देना  चाहता

 हूं  कि  जहां  तक  सीमेंट  और  get  शादी  का  सवाल  है  क्या  गवर्नमेंट  इस  बात  पर  ग़ौर  करने

 के  लिए  तयार  नहीं  है  कि  जिन  प्रदेशों  में  चूना  निकलता  है-मेरे  खयाल में  हिन्दुस्तान  में  सीमेंट  की

 अपेक्षा  चूने  की  ज्यादा
 वहां

 पर
 मकानों  को  चूने  से  बनाया  जाये

 ।  अगर  चने

 में  कोई
 कमी  है-मेरे विचार  में  तो  कोई  कमी  नहीं  जिस  की  वजह  से  वह  सीमेंट  के  मुकाबले

 में  कम  पड़ता  तो  एक्सपर्ट्स  इस  बात
 की

 जांच
 कर

 सकते  हैं  कि  हम  चूने  से  कितना  लाभ

 उठा  सकते हैं  ।  जैसा कि  मेँ  ने  कहा
 मेरे  विचार  में  तो  चूने  में  कोई

 कमी
 नहीं

 क्योंकि
 हम

 देखते  हैं  कि  लाल  किला  पौर  कुतुब  मीनार  चूने  से  बने  हुए  हें  शौर  इतने  सालों के  बाद भी  वे

 गवर्नमेंट  के  बनाए  हुए  उद्योग  भवन  प्रौढ़  होटल  की  बिल्डिंग  से  ज्यादा  ड्य्रेबल  हैं

 इन  में  जो  मसाला  लगा  gat  है  ate  जिस  सामान  का  इस्तेमाल  किया  गया  प्यार  उस  की

 छान-बीन  करने  के  लिए  एक  रिसने  प्रश्न  खोला  जाय  प्रौढ़  इस  बात  को  जांच  करने  की  भी  कोशिश

 की  जाये  कि  हम  चूने  से  कितना  लाभ  उठा  सकते  हैं  तो  मेरे  विचार  में  हाउसिंग  की  समस्या  को  हल

 करने  में  काफ़ी  सहायता  मिल  सकती  हम  देखते  हैं  कि  सीमेंट
 न

 मिलने
 की  वजह से  बहुत

 से  मकानों  की  कंस्ट्रक्शन  रुकी  हुई  है  ।  इस  के  अलावा  जिन  लोगों  को  मकान  बनाने  के  लिए

 ag  दिये  जाते  सीमेंट न  मिलने  की  वजह  वे  भी  कंस्ट्रक्शन  नहीं  कर  पाते  हैं  ai  वे  ag

 य॑  के  य॑  रुके  पड़े  रहते  हैं  ।

 ate  के  बारे  मे  डिस्ट्रिकट  ate  तहसील  हैडक्वाटंज़ं  में  यह  श्राम  शिकायत  रहती है

 एक  एक  अ्रादमी का तीन का  तीन  चार  हजारवाँ  नम्बर  रहता  यानी  लोगों को  सीमेंट  के  लिए  छ

 महीने  तक  इन्तज़ार  करना  पड़ता  जो  सूझाव  में  ने  wat  दिया  vas  इस  समस्या  को

 हल  किया  जा  सकता  है  ।  इसी  प्रकार  जिन  स्थानों  पर  पत्थर  निकलता  वहां  पत्थर  दौर

 दूसरी  लोकल  चीज़ों  से  प्यार  मकान  बनाए
 तो

 मेरे  विचार  में  एक  तरफ़
 तो

 इस  समस्या  का

 हल  निकल  झ्रायगा  और  दूरी  तरफ़  उस  में  खच
 भी

 कम  लगेगा
 ।
 मेँ  श्राप  को

 यह  भी  बताना

 चाहता हूं  कि  जिन  स्थानों
 पर

 चूना  निकलता  वहां  वह  काफ़ी  सस्ता  पड़ता  पंजाब  क दक्षिणीਂ

 इलाके  में  चने  पत्थर  से  पंचायत घर  ale  दूसरी  बिल्डिंग  बनाई  गई  हैं  पौर  दावे  के  शाथ

 कह  सकते  हैं  कि  ग्रगरव  हाउसिंग  मिनिस्ट्री  के  बनाए  हुए  उद्योग  भवन  श्र  प्रशासक  होटल  से

 बहुत  भ्रच्छी  नहीं  हैं
 त

 मेरे  ates
 गशत

 गज़  सर

 सग

 मा  रहीं

 गी  ।

 मूल  wa  में
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 पंजाब  और  दूसरे  स्थानों  पर
 जो

 नए  शहर  बसाए  जा  रहे  मैं  उन  के  बारे  में
 दो

 शब्द
 कहना  चाहता  हूं  ।  जहां  तक  मेरा  खयाल  चंडीगढ़  के  डिज़ाइन  वगैरह  के  लिए  फ़ांस  के  एक

 एक्सपर्ट  को  बुलाया  गया  जिस  ने  उस  नगर  का  सारे  कਂ  सारा  ढांचा  बनाया  कौर  उसका

 सारा  प्लानिंग  किया  |  दर ग्रस्ल  यह  एक  हंसी-मजाक  की  बात  है  कि  इस  काम  के  लिए एक  ऐसे

 आदमी  को  गया  जो  कि  इस  देश  के  वातावरण में  नहीं  जिसको  इस  देश  के  सार

 हालात  का  ज्ञान  नहीं  है  इस  में  कोई  दाक  नहों  कि  हिन्दुस्तानी  कार्रीगरों  के  मुकाबले  में  उत  मानें

 बातों  का  ज्यादा  ज्ञान  जिन  से  राज-कल  की  बहुत  सी  समस्यायें  हल  हो  जाती  हैं  लेकिन  इस

 देश  के  जलवायु  हालात  के  मुताबिक  जिस  प्रकार  के  मकान  यहां  पर  बनाए  जाने  चाहिएं  उस

 का  ज्ञान  हम  उस  में  बहुत  कम  पाते  हैं  ।

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  a  को  चंडीगढ़  का  उदाहरण  देता  मैं  समझता हूं  कि  बहुत  से

 लोगों  ने  चंडीगढ़  को  देखा  होगा  श्र  उन  को  मिनिस्टर  की  कोठियों  के  अलावा  ate  fact  को

 देखने  का  भी  अवसर  प्राप्त  हुआ  होगा  ।  मगर  मैं  यह  कहने  की  गुस्ताखी  करूं  कि  रन  साधनों

 को  बनाने  में  पसे  को  पानी  की  तरह  बहाया  तो  इस  में  कोई  भ्रतिदयायोक्ति नहीं  होगी  ।

 थ  निवेदन  करना  चाहता  हुं  कि  हिन्दुस्तान  एक  गर्म  मुल्क  जहां  साल  में  आठ  दस  महीने

 गर्मी  रहती  लेकिन  are  को  यह  जान  कर  हैरानी  होगी  कि  चंडीगढ़  के  मकानों  में  न  तो  हवा

 मिल  सकता  है  प्रौढ़  न  ही  के  दिन  हो  सकते  हैं  हमारे  यहां  चाहे  झौंपड़ी  बनानी  हो  कौर  चाहे

 कोई  लम्बी-चौड़ी  ऊंची  बिल्डिंग  बनाना  मकान  बनाने  में  प्राम  कनसिडरेशन  यह  होता  है  कि

 हवा  क्रास  करे  क्योंकि  यह  ह  मुल्क  है  प्रौढ़  हवा  का  कराना  बहुत  ज़रूरी  समझा  जाता है  ।  इसਂ

 महत्वपूर्ण  बात  का  वहां  ख़याल  नहीं  रखा  गया  है  ।  वहां  पर  रौशनी  भी  नहीं  air  है  ।

 मेरा  रुपए  te  उस  व्यक्ति  के  दिनारा  में  केवल  यह  बात  होगी  कि  जिस  तरह  फ़्रांस में  एक  सद

 मुल्क  मकान  बनते  उसी  तरह  से  यहां  भी  मकान  बना  दिये  जायें  ।  इस  तरह  चंडीगढ़  का

 जिस  पर  अरबों  रुपया  खर्चें  कर  दिया  गया  एक  विदेशी  इंजीनियर  के  नकद  के  आधार

 पर  तयार  किया  जिस  के  दिमाग़  में  हिन्दुस्तान  केवल  चंडीगढ़  शर  पंजाब  के  कुछ  हिस्से

 की  wet  में  था  बाकी  सार  का  सारा  पेरिस  था  ।

 थी  शाम  लाल  सर्राफ  तथा  सारी  दुनिया  उस  की  नक्ल  कर  रही  है  ।

 थी  |” हूँ ५  fao  चौधरी  :  करूंगा  कि  फैक्ट्रिज  पा रह  के  सम्बन्ध  में  यह  नक्ल  की  जा

 सकती  लेकिन  मकान  बनाना  तो  कोई  इतनी  बड़ी  समस्या  नहीं  है  कि  उस  के  लिए  बाहर  से

 आदमी  लाय  जायें  उन  को  पंद्रह  हज़ार  रुपए  तनवाह  दी  जाये  ।  कोई

 बात  हमारे  देश  में  मौजूद  नहीं  तो  उसे  शौक  से  बाहर  से  लाया  जा  सकता  है  ।  मैं  कोई  संकुचित

 दृष्टिकोण इस  सदन  के  सामने  पेश  नहीं  कर  रहा  हूं  कि  सरकार  बाहर  के  एक्सपेंस  से  लाभ  न

 उठाए  ।  उन  से  लाभ  उठाया  जाये  लेकिन  जो  बात  यहां  मौजद  जिस  को  यहां  के  इंजीनियर

 वगेरह  बड़ीਂ  आसानी  से  कर  सकते  उस  पर  बेतहाशा  रुपया  खच  करना  एक  निरोधक  सी  बात

 हैं  ।

 जहां  तक  का  प्रशन  रिहैबिलिटेशन  मंत्रालय  समाप्त कर  दिया  गया  है

 श्र  डिमांड  में  इस  का  कोई  ज़िक्र  भी  नहीं  है  ।  लेकिन  सदन  के  काफ़ी  माननीय  सदस्यों  ने  इस

 समस्या की  तरफ़  माननीय  मंत्री  जी  का  ध्यान  झ्राक्षित  किया  है  इस  सम्बन्ध में  मैं  उन

 से  यह  कहना  चाहता  हुं  कि  वह  शरणार्थियों की  समस्या  के  बारे  में  यह  न  समझें  कि  वह  चक

 में  गब प्ट््भ  में  बल्कि वह  इस  को  बढ़ती  हुई  समस्या  समझें  ।  मैँ  यह  चेतावनी देना  चाहता

 हू  कि  यह  सरकार  इसਂ  बात
 को

 भ्र पने
 दिमाग़  में  रख  कर  चले

 कि
 पूर्वी  पाकिस्तान  में  जितनी
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 यू०  सिं०

 हिन्दू  आबादी  है  वह  सारी  की  सारी  इस  देश  में  gat  att  उन  लोगों  के  लिए  एक  नहीं

 न  जाने  कितनी  दण्डकारण्य  योजनायें  बनानी  पड़ेंगी  गुडविलਂ  या  सेकुलरिज़्म  के  चाहे

 कितने  ही  नारे  लगाए  वे  लोग  तो  यहां  क्योंकि  पूर्वी  पाकिस्तान  के  की  यही

 पालिसी है  ।  माइनारिटीज  को  जो  डेफ़िनीशन यह  सरकार  ले  रही  वह  डेफ़िनीशन उन  लोगों  के

 दिमाग़  में  नहीं  है
 ।

 इस  लिए  अराज  नहीं
 तो  कल

 या  परसों  पूर्वी  पाकिस्तान  के  हिन्दु ्र ों  को  यहां

 तराना  ही  पड़ेगा  प्रौर  इस  के  लिए
 wah

 से  सरकार क  ते  या  र  रहना  चाहिए  कौर  ऐसे  साधन  जुटा  लेने

 चाहिए  कि  वह  उन  को  उस  वेल्कम  कर  सके  |

 इस  सम्बन्ध में  नगर  मेँ  आबादियों की  ट्रांसफ़र  की  बात  कहने  कीਂ  हिम्मत  तो  वह  एक

 गुस्ताखी  बात  होगी  प्रौढ़  पकुरलारिच्य  पर  विश्वास  करने  वाला  यह  हाउस  मझ  पर  टट  पड़ेगा

 aa  लिए  मैं  कहूंगा  कि  झ्राबादियों  की  भ्राता-बदली  न  यहां  के  मुसलमानों को  यहां  हीਂ
 रखें  लेकिन

 जो
 मुसलमान  पाकिस्तान  के  रहने  वाले  हैं  पाकिस्तान  के  aaa  हैं  उन  को  यहां

 पर  क्यों  लाया  जा  रहा  है  ?  यह  लाजिक  प्रभी  तक  मेरे  fears  मे  नहीं  प्राया  है  ।  जो  आदमी

 वहां
 पर  ग्रा राम से  बस  रहे  उन

 को
 सीटें  इस  लिए  गुड़गांव  are  स्थानों  पर  बसाया  जा  रहा  है

 यहां  पर  सेकुलरिज़्म  का  हौवा  खड़ा  किया  जा  सके  |  उन  लोगों  में  पचास  पर  सेंट

 जासूस हैं  ।  गवर्नमेंट  की  शिक् योर टी  पुलिस  उन  लोगों  की  हितों  से  वाकिफ  है  कौर  वह  कह  रही  है

 कि  वे  लोग  पाकिस्तान को  खबरें  भेज  रहे  हैं  ।

 जो  त्यागी  :  कहां  लाया  जा

 श्री | हू  सि०  चौधरी  :  लाया  गया  है  गुड़गांव में  ।  मैं  सहारनपुर  या  देहरादून  का  ज़िक्र  नहीं

 कर  रहा  हुं--मैं  गुड़गांव  का  जिक्र  कर  रहा  जहां  उन  लोगों  को  लाया  गया  है  ।  इस  तरह  की

 भावना  को  बदलना  चाहिए  are  पाकिस्तान  से  वाले  हिन्दुद्नों  को  बसाने  की  समस्या  पर

 ज्यादा  ध्यान  दना  चाहिये  ।

 fait  | हू ५  ato  ख़्याल  :  पूर्वी  पाकिस्तान  में  अल्पसंख्यकों के  लिये  aa  वहां

 रहना  बहुत  कठिन  हो  गया  है  ।  वहां  रहने  के  लिये  उन्हों  ने  भरसक  प्रयत्न  भी  किया  किन्तु  नहीं रह

 सके  ।  वहां  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  कर  दी  गई  है  कि  वे  वहां  रह  नहीं  सकते  ।  वहां  उन्हें  अपने  जीवन

 का  खतरा  है  इसलिये  भारत  चाहते  हैं  ।  एक  प्रकार  से  उन्हें  वहां  से  अकेला  जा  रहा  है  |

 ae  wea  की  बात  है  कि  सरकार  यह  सोच  रही  है  कि  उन्हें  यहां  आने  की  शभ्रनमति

 दी  जाये  अथवा  नहीं  ।  बंगाल  में  इस  बारे  में  रोष  हुझा है  ।  सरकार  का  यह  कत्तव्य है  कि  वह

 उन  लोगों  के  साथ  भारतीयों  जैसा  व्यवहार  करे  शर  उन्हें  भारत  की  सुविधा  प्रदान  करे  ।

 सरकार  इन  दरबारियों  को  अपने  यहां  बसाने  के  लियें  भरसक  प्रयत्न  करे

 वे  दारणार्थी  जो  शिविरों  में  नहीं  रह  रहे  वे  Ta  बंगाल  के  लिये  एक  faxes बने  हुए

 वे  कलकत्ता  के  ग्रास पास  बस  गये  हैं  ।  इसलिये  कलकत्ता  के  विकास  का  काम  रुक  गया  है
 ।

 अब  उन्हें  सरकार  की  सहायता  की  झ्रावश्यकता  है  ।  सरकार  को  चाहिये कि  वह  उन  की  पूरी

 पूरी  सहायता करे  ।

 जी  गैटोर  :  उड़ीसा  राज्य  भारत  में  बहुत  पिछड़ा  राज्य है  ।  वहां

 =  जातियों  की  संख्या  भी  बहुत  अधिक  है

 ।

 वे  अनपढ़  हैं

 और  लोकतंत्र
 ह  ee

 मूल  अंग्रेज़ी
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 क्या  है  वे  यह  भी  नहीं  तानते  ।  यही  कारण  है  कि  वे  ग्लानि  शिकायतों  शौर  कठिनाइयों  के  बारे

 में  कोई  maa  भी  नहीं  उठाते  ।  इसलिये  भूतकाल  में  उन  की  काफ़ी  अवहेलना  की

 ई  है  ।

 यह  थो  कि  स्वतंत्रता  के  बाद  उन  के  साथ  व्यवहार  किया  जायेगा ।  किन्तु  वस

 हीं  हो  सका  ।  उन  के  कल्याण  के  लिये  राशि  निर्धारित  करने  से  ही  तो  बात  खतम  नहीं  हो  जाती ।

 बां  के  ख़ादिम  जातियों  के  लिये  जो  मकान  बनाये  गये  हैं  वे  ठीक  नहीं  हैं  ।  सरकार  को  इस  मामले

 a  जांच  करनी  चाहिये

 उड़ीसा  में  बहुत  सी  परियोजनाएं  area  की  गई  हैं  जिन  के  कारण  बहुत  से  भ्रादिम  आती

 के  लोग  बेघरबार  हो  गये  हैं  ।  उन  को  ठीक  से  बसाने  का  काम  भी  समुचित  रूप  से  नहीं  किया  गया

 है
 ।

 प्रभी  भी  बहुत  से  परिवारों  के  पास  रहने  के  लिये  घर  नहीं  हैं  ।  वहां  के  जंगल  भी  काट  डाले  गये

 a1  इसलिये  जंगलों  से  भी  उन्हें  खाना  नहीं  मिलता  ।  चंकी  वे  अनभिज्ञ  हैं  पढ़े  लिखे  नहीं  हैं  उन्हें

 wart में  भी  नोकरी नहीं  मिलती  ।

 श्री  हिम्मतासिहका  :  श्री  बागड़ी  के  भाषण से  ऐसा  पता  चलता  है  कि  उन्हें  वस्तु

 विषय  की  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।  जिस  स्थान  पर  महात्मा  गांधी  की  हत्या  हुई  थी  उसे  मुख्य  भवन  से

 अलग  कर  दिया  गया  है  कौर  वह  लोक  महत्व  का  स्थान  बन  चुका  है  ।  वहां  कोई  भी  व्यक्ति जा

 सकता  है  ।  वह  र  न  सरकार को  दिया  जा  चका  है  वह  स्वेच्छा  से  दिया  गया  हैं  ।  इस  लिये  उसके

 mat  करने  का  कोई  नहीं  हैं  ।  इसके  बिड़ला  aaa  ने  कलकत्ता  में  बिड़ला भवन

 सरकार को  मुफ्त  में  हीਂ  दे  दिया  है  ताकि  वहां  संग्रहालय की  स्थापना हो  सके  |  सरकार नें  वहां  काम

 भी  शरू  कर  दिया  है  ।

 यह  कहना  उचित  नहीं  है  कि  लोक  निर्माण  विभाग  के  सारे  कर्मचारी  ही  भ्रष्टाचार  करते

 जब  कभी  भष्टाचार  के  मामले की  कोई  बात  उपस्थित  हो  तो  उसकी  जांच  करनी  चाहिये ।

 आम  शिकायत  है  कि  ठेकेदारों  को  ae  बिलों  की  कुछ  प्रतिशत  राशि
 पदाधिकारियों

 को  देनी
 पड़ती

 है  ।  मंत्रालय को  सम्बन्ध में  उपयुक्त  कदम  उठाने  चाहियें  ।  लेकिन  फिर  भी  सारे  विभाग  की

 शिकायत करना  उचित  नहीं  हैं  ।

 ठेके  देने  के  मामले  में  ठेकेदारों  का  पक्ष  लेने  के  लिये  केन्द्रीय  लोक॑  निर्माण  विभाग  के  पदाधिकारी

 कुछ  विशेष  चाल  चलते  हैं  ।  सरकार  को  इनकी  जांच  करनी  इसे  रोकने  का  भी  पूरा  पूरा

 थन  किया  जाना  चाहिय े।

 चची  इमाम  लाल  सरफ
 :

 काश्मीर  तथा  जम्मू  के  निवासियों  पर  भी  काफी  विपत्ति  है  ।

 श्तरणाधथियों की समस्या का की  समस्या  का  हल  करने  के  लिये  बहुत  कुछ  प्रयत्न  किया  इस  काम  पर  करोड़ों

 रुपये  Iq  भी  किये  गये  हैं  vara  है  कि  भविष्य में  भी  इस  समस्या  का  समाधान  सहानुभूति के

 ara  किया  ध

 जो  लोग  जम्मू  तथा  काश्मीर  के  उस  क्षेत्र  से  कराये  हैं  जहां  पाकिस्तान का  कब्जा  है  उन्हें

 पूरे  भ्र्थं  में  शरणार्थी नहीं  समझा  जाता  ।  पाकिस्तानियों से  are  करवाये  गये  इलाकों  के
 विस्थापित

 मूल  अंग्रजी  में
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 लाल

 व्यक्तियों को  भी  बहुत  सी  विपत्तियां सहन  करनी  पड़ी  हें  ।  कम  से  कम  अरब  तो  उनके  लिए

 डच  फिया जाना  चाहिये  |

 जम्मू  तथा  काइमीर  राज्य  से  कुछ  लोग  पाकिस्तान  गये  हैं  वे  अपनी  सम्पत्ति  यहां  छोड़  गये

 प्रौढ़  जो  लोग  पाकिस्तान  से  यहां  जाये  हैं  वे  भी  भ्र पनी  सम्पति  वहां  छोड़  wa  हैं  ।  इन  सम्पत्तियों

 को  वापस  दिलाने  के  लिये  कोई  न  कोई  हल  ढूँढना  चाहिये  ।  वा रामला नगर  के  एक  हिस्से में  जो

 थोड़ ेसे  वोहरा लोग  रहते  थे  उनको  सरकार  द्वारा  कुछ  ऋण  दिया  जाना  चाहिये  ताकि  वे  कहीं

 ्  को  बसा  सके  |

 पूर्वी  पाकिस्तान से  ७  वाले  शरणार्थियों  की  समस्या  का  कोई  स्थायी  हल  ढुंढ  निकालना

 चाहिये  ।  इस  प्रश्न  को  दल  बन्दी  से  ऊपर  उठा  कर  हल  करना  चाहिये  wie  हम  सब  को  कोई  तरीका

 at  निकालना चाहिये  ।  ऐसी  बात  किसी को  भी  नहीं  सोचनी  चाहिये  कि  उनके  साथ  कोई  भी

 नहीं
 है  ॥

 संभरण  भ्रौर  निपटान  के  सम्बन्ध  में  सरकार  को  चीजें  खरीदते  समय  सहकारी  समितियों

 aq  उद्योगों ate  पिछड़े  क्षेत्रों  को  विशेष  प्राथमिकता देनी  चाहिये  ।

 जहां  तक  खरीद  की  बात  है  यह  प्रयत्न  करना  चाहिये  कि  वह  सहकारी  इकाइयों  के  द्वारा  की

 जाय ।

 श्रीवास  att  संभरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ् ०  शे ०  :  हमारे

 डार्थी  भाई  वहिनो  ने  जो  नाना  प्रकार  की  विपत्तियां उठाई  हैं  वे  कोई  बात  नहीं है  ।  पूर्वी

 पाकिस्तान
 से

 जो
 लोग  भराये  हैं  वे  बहुत  ही  परिश्रमी  एवं  ईमानदार  हैं

 ।
 वे  बहुत  कुछ  श्राप  कार्य

 करने  के  लिये  तैयार  रहते  उन्होंने  अपनी  safes  स्थिति  सुधारने  के  लिये  पुरा  पुरा  प्रयत्न  किया

 हैऔर  गतवर्षों  के  दौरान  में  वे  यह  जान  सके  हैं  कि  उनका  सच्चा  दोस्त  कौन  है  ?  aaa  बंगाल  के

 गत  ara  चुनावों के  परिणामों ने  यह  दिखा  दिया  है  कि  विस्थापित व्यक्ति  अरपन  पुनर्वास के  सम्बन्ध

 में  सरकार  की  नीति  से  सहमत हैं

 पुनर्वास  मंत्रालय  को  बंद  करने  के  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  गया  है  ।  लेकिन  में  यह  कहना  चाहूंगा

 कि  इस  बात  का  कोई  डर  नहीं  होना  चाहिये  कि  पुनर्वास  मंत्रालय  के  बंद  हो  जाने  से  विस्थापित

 व्यक्तियों  को  फिर  से  बसने  के  लिये  झर  सहायता  नहीं  मिलेगी
 ।

 श्रावास  ae  संभरण  मंत्रालय

 के  पुनर्वास  विभाग  द्वारा  यह  घन  उपलब्ध  कराया  जायेगा  |  यह  श्रनुमव  किया  गया  है
 कि

 जो  कुछ  भी  बाकी  काम  रह  गया  है  उसे  हमारा  सामान्य  विकास  योजनाओ के  साथ  मिला  दिया

 शर  इस  काम  की  देख  भाल  राज्य  सरकारों  तथा  प्रशासन  द्वारा  उसी  रूप  में  को

 जाती  रहेगी जेसे  कि  तक  की  जाती रही  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  बचे  हु  ए  काम  का  भी  उल्लेख किया  गया  है
 ।

 में  कहना  चाहूंगा  वहां के

 काम  का  अ्रनुमात  लगा  लिया  गया  है  ।  वस  वहां  की  राज्य  सरकार  की  अनुमति  मिलना  शेष  है  ।  उसके

 We  et  माग  गाम  दुर  होस
 ।

 tat
 $ अंग्रेज  में
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 पूर्वी  क्षेत्र  में  विस्थापित  व्यक्तियों  के  शिक्षा  सम्बन्धी  तथा  चिकित्सा  सम्बन्धी  सुविधा दों

 पर भ्रब तके र् ई तंक  २०  करोड़  रुपये  खर्च  कर  चके  हैं  पैसे  १६  करोड़  रुपये  शिक्षा  सम्बन्धी  सुविचारों

 पर  व्यय  हुए  ।  विभाजन  के  बाद  पूर्वी  क्षेत्र  में  विस्थापित  व्यक्ति  बड़ी  संख्या  में  आये  झर  कुछ  समय

 के  लिये  शिक्षा  तथा  सम्बन्धी  सुविधाओं  के  मामले  में  गड़बड़ी  थी  |

 पूर्वी  क्षेत्र से  कोई  सदस्य  नहीं  कह  सकता  कि  बहुत  अधिक  नहीं  किया  गया  है
 ।

 में  नहीं  कहता

 कि  हम  ने  बहुत  कुछ  किया  हैं  ।  मैं  यह  कहता  हूं  कि
 जो

 हम  ने  किया  है  वह  थोड़ा  काम  नहीं  है
 ।

 २०  करोड़ में  से  १६  करोड़  रुपये  वर्तमान  को  इमारत  शादी  बढाने  के  लिए  ही  नहीं  दिये

 परन्तु  नए  स्कूल  कालिज  भी  खोले  हैं  ।  जहां  तक  पश्चिमी  बंगाल  में  शिक्षा  सम्बन्धी  संस्थानों

 का  पाबन्द  नरेन्द्र पुर  एक  सुन्दर  संस्था  है  ।  इस  ने  केवल  aa  बंगाल  के  लोगों को  ही  नहीं

 परन्तु  पूरण  भारत  से  लोगों  को  श्रावित  किया  है  ।  कभी  कभी  विदेश  से  aa  वाले  लोगों  ने  नरेन्द्र

 रामकृष्ण  मिशन  द्वारा  विद्यार्थियों  के  लिए  किये  गये  काम  की  प्रशंसा की  है  ।  यह  सब  मेरे  सहयोगी

 के  कारण  हुआ  है  ।  संस्था  देखने  लायक  है  ।  जो  कोई  सदस्य  कलकत्ता  ०५  उस  के  लिये

 उस  संस्था  के  देखने  का  प्रबन्ध  कर  सकता  हूं  ।  इस  पर  लगभग  ५५  लाख  रुपये  लगे
 ।

 इस  संस्था से

 बड़े  तीब्र  बुद्धि  विद्यार्थी  निकले  हैं  जोकि  विश्वविद्यालय  की  परीक्षाओं  की  प्रतियोगिताग्रों  में
 aoa

 हैं  ।  परिश्रमी  बंगाल  में  मृत्यु  दर  एक  हजार  में  लगभग
 ७  लोग  कहत ेहैं

 कि
 हम  विस्थापित

 व्यक्तियों की  देखभाल  अच्छी  तरह  से  नहीं  कर  रहे  थे  ।  विस्थापित  व्यक्तियों  में  मृत्यु  दर  सामान्य

 जनता में  कम  थी  ।

 tat  मेहर  चन्द  खन्ना  :  खत्म  दर  अघिक है  ।

 थ्री  कठ  ato  क्योंकि  वहां  कई  परिवार  नियोजन  नहीं  था  ।  हम  ने  सरकारी तथा

 ग  र-सरकारी  संस्थानों  की  चिकित्सा  सम्बन्धी  कार्यवाईयों  को  बढ़ाने  के  लिये  सहायता  की  हैं  ।

 चिकित्सा  सम्बन्धी  क्षेत्र  में  हमन  क्षय  रोग  के  रोगियों  पर  प्रतीक  ध्यान  दिया  देश  के  उस  क्षेत्र  में

 पर्याप्त  संख्या  में  क्षय  रोग  के  रोगी  बिरभ  म  जिले  में  हम  ने  निलाम ोई  स्थान  पर  एक  घर  बनाया  है  ।

 यह  योग्य  में  बहुत  ही  झ्ाइचयंजनक संस्था  हे  ।  हम  नें  ब्र  ग  र-सरकारी  संस्थानों  की  सहायता की  हे
 ।

 इस  से  लोगों  को  काफी  सहायता  मिलेगी  ।  इस  मंत्रालय  ने  वहां  जो  काम  किया  है  वह  avant  से  नहीं

 बुलाया  जा  सकता  ।  कई  लोग  मुझे  बताते  हैं  कि  are  कीਂ  वित्तीय  सहायता  के  कारण  कई  संस्थायें  बन

 सकी  हैं  उन  का  विस्तार  gars  इस  ने  परिश्रमी बंगाल  में  एक  दो  भ्र  विश्वविद्यालय  खोलने

 में  निरन्तर  सहायता की  है  ।

 वर्त  मात  बजट  क्ष  में  हम  ने  पूर्व  क्षेत्र  में  शिक्षा  शर  चिकित्सा  संबंधी  सुविधाओं  के  लिये  बड़ी

 घन  राशि  की  व्यवस्था की  हे
 ।

 कल  मेरे  एक  मित्र  ने  पश्चिमी  क्षेत्र  में  दिक्षा  संबंधी  संस्थानों

 के  लिये  कुछ  अनुदानों  का  उल्लेख  किया  i  यह  तथ्य  है  कि  हम  ने  इस  के  लिये  वर्तमान

 बजट  हमें  कोई  व्यवस्था नहीं  की  है  ।  श्री  हम  महसूस करते  हैं  कि  भ्रनुदानों की  श्रावश्यंकता  ।

 इस  क्ष  कभी  इस  प्रश्न  पर  विचार  करने  की  प्रस्तावना है  कौर  यदि  झावद्यकटा  तो  पारी  गीत

 बजट  प्राक्कलनों में  व्यवस्था की  जायेगी

 पहली  कठिनाइयों के  बाद  दण्डकारण्य  प्राधिकार ने  संतोषजनक  प्रगति की  हू
 ।

 पश्चिमी  बंगाल

 की  पुनर्वास  मंत्री
 हाल  ही

 में
 दण्डकारण्य  गयीं

 ।
 उन  के  विचार  में

 यह
 काफी  तेजी  से  प्रगति  कर  रहा  हैं

 कठिनाई  की  हालत  में  दोनों  सभापति  कौर  मुख्य  प्रबन्धक  ने  बहुत  अच्छा  काम  किया  है  ।  वहां  ग  ये

 A  नय  यावक
 हुए  परिवार  खुशहाल  रहे  हैं  ।  मे  के  द्वारा  पहले  तद्बीरों  में  रहने  वाले  परिवारों  को  वहां  जाने  के

 मूल  wait  में



 अनुदानों  की  मांग  ?  १९६२

 पू०  श

 लिये  अराधना करता  हूं
 ।

 यह  तथ्य  है  कि  पदिचमी  बंगाल  कौर  कृषि  परिवारों को  नही ंले सकता  ।  भूमि

 समाप्त  हो  चुकी हे
 ।

 बिना  भूमि  के  स्थानीय  श्रमिकों  के  लिये  भी  काफी  भूमि  नहीं  तो  विस्थापित

 कृषकों को  कैसे  लिया  जा  सकता  हे  |  हम  ने  पहले  भी  इस  की  चेष्टा  की  ।  जो  भूमि  पर  रहते  हैं  उन  की

 भूमि
 भी

 आधिक  दृष्टि  से  लाभदायक  नहीं  है
 ।

 हम  भूमि  नहीं  पा  सकते  ।  यह  समस्या है  में

 उन
 से

 भविष्य  में  खुशहाली  के  लिये  दण्डका  रण्य  जाने  के  लिये  प्रार्थना  करता  हूं
 ।  यदि  हम  दण्डकारण्य

 जाने  के  भ्र वसर  को  न  स्वीकार  करें  तो  खाने  वाली  पीढ़ी  हमें  क्षमा  नहीं  करेगी  ।  यदि  वह  पश्चिम  बंगाल
 रे  ही  रहने  ar  निगम  करें  तो  उन  के  पुनर्वास  की  प्रगति  कम  हो  जायेगी  क्योंकि  पश्चिमी  बंगाल  में

 veer ही  लोग  अधिक  संख्या  में  हैं  वे  राज्य  देश  के  हित  के  लिये
 दण्डकारण्य  में

 दी

 गई  Baars का  लाभ  उठाये  |

 fot  बाल  कृष्ण
 वासनिक

 )  it  जगन्नाथ  राव  ने  कहा  कि  संभरण

 निपटान के
 सम्बन्ध

 में  इस  मंत्रालय में
 सब  कुछ  ठीक  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  कई  शिकायतें श्राई  हैं  जो

 कि  ठीक हैं  ।  इस  मामले  में  काफी  सुघार  हो  सकता  है  |

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  जो  काम  किया  जा  है  ae  सामान्यतया  निर्धारित  स्तर

 से  निम्न  कोटि का  है  ।

 चतुर  श्रेणी  के  क्यारियों  के  लिये  बनाये  गये  मकान  बहुत  छोट  कौर  उनक॑  परिवारों  के  योग्य

 वे  विशेषकर बरसात  के  मौसम  में  स्वास्थ्य  के  लिये  बहुत  ही  हानिकारक  हालत  में  रहते  हैं  ।  मकानों

 के  नकदी  भी  त्रुटिपूर्ण बताये  गये  हैं  ।  क्वार्टरों  में  रसोई  पहले  श्रातीਂ  है  कौर  रहने  वाला  कमरा  बाद  में
 ।

 यदि  कोई  मिलन  वाला  मादनी  ara  तो  पहले  रसोई  में  भ्राता  थ  बाद  में  कमरे  में  ।

 चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारियों  के  क्वार्टर  दफ्तरों  के  नजदीक  बनाने  चाहियें  क्योंकि उन्हें  बसों  में

 जाता  पड़ता  है  जो  कि  ठीक  समय  पर  नहीं  जाती है  ।

 ऊंचे  फसरों  श्र  निम्न  श्रेणी  के  कम  चोरियों  के  लिये  बनाए  गये  मकानों  में  बहुत  wat  है  ।

 श्रेणी  के  अफसरों  के  लिये  जो  मकान  बनाये  गये  हैं  उन  के  रसोई  घर  भी  aga  श्रेणी  के  कर्मचारियों

 के  क्वार्टरों  के  रहने  के  कमरे  से  अधिक  बड़े  हैं  ।  समाजवादी  समाज  के  ढ़ांचे  में  इस  प्रकार  विषमता

 ठीक  नहीं  है  ।

 नागपुर  से  केन्द्रीय  कार्यालय  दूसरे  स्थान  नहीं  ले  जाने  चाहिये
 ।

 माननीय  मंत्री  जी  ने  कहा  कि

 at  कार्यालय  वहां  से  हटाये  जायेंगे  क्योंकि  उन  की  जगह  राज्य  सरकार
 के  कार्यालय लाये  जायेंगे  ।

 में  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करता हूं  कि  वें  कार्यालय  स्थानान्तरित  नहीं  करन  चाहियें ।  वे  उन

 केਂ  लिये  वहां  मकान  बना  लें  ।

 जिन  विस्थापित  व्यक्तियों  के  दावे  श्रमी  तक  तथ  नहीं  हो  पाये  हैं  उन  के  दावे  जल्दी  से  जल्दी

 तय  किये  जाने  चाहियें  ।  कई  बार  मामूली  आपत्तियों  के कारण दावे  तथ  नहीं  किये  जाते  हैं  ।

 पूर्वी  बंगाल  से  प्राय  शरणार्थियों  का  पुनर्वास  नहीं  gar है
 ।  इस  में  उन्हें  देखना  चाहिये  कि  इस

 बात  का  क्या  कारण  है  ।  ये  विस्थापित  व्यक्ति  जो  तम्बुग्नों  में  हैं  दण्डकारण्य जाना  नहीं  चाहते  ।  कब

 पूर्वी  बंगाल  स  झर  लोग  पेंग  ।  अब  जो  लोग  पूर्वी  बंगाल  से
 भराये  हैं  उन्हें  यदि  सम्भव  हो  वो

 सीमान्त  देशों  में  बसाया  जाये  ॥

 मूल  अंग्रेजी  में



 ३६२४ ११  १८८४  मूलभूत  सहकारी  कृषि  समिति
 के

 बारे  में  संकल्प
 वापस  लिया  गया

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  स्मिति

 पहला  प्रतिवेदन

 गी  हेम  राज
 :  में  प्रस्तावਂ  करता हूं

 कि

 यह  सभा  गे  र-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  का

 पहला  प्रतिवेदन जो  २०  १९६२  को  सभा  में  पेश  किया  गया  था  सहमत

 1  उपाध्यक्ष  य  है

 यह  सभा  गर-सरकारी  सदस्यों  के  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  का

 पहला  जो  २०  १९६२ को  सभा  में  पेदा  किया  गया  था  सहमत  है
 पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 मूलभूत  सहकारी  कृषि  समिति  के  बारे  में  संकल्प--जारी

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  भ्र  श्री  इन्द्रजीत लाल  मल्होत्रा  दारा  १८  १९६२ को  प्रस्तुत

 किये  मये  निम्नलिखित संकल्प  पर  चर्चा  जारी  रखेंगी  —

 सभा  सरकार से  श्रनुरोध करती हे कि देश के करती  है  कि  देश  के  सब  भागों  में  सहकारिता की  भावना

 उत्पन्न  करन  शर  सेवा  सहकारी  समितियों  के  लक्ष्य की  के  लिये  भारत

 संघ  के  प्रत्येक  राज्य  कौर संघ  राज्य  क्षेत्र में  कम  से  कम  एक  मूलभूत  सहकारी

 कृषि  समिति  की  स्थापना  कौर  देश  में  उपलब्ध  समस्त  साधनों कौर  जन-सम्यक

 के  माध्यम को  अधिक  प्रभावशाली रूप  में  संगठित  करने के  लिये  are  कदम
 ~  ~

 {
 }

 fet ब०  Fo  दास  में  एक  संशोधन पेदा  करता हूं  :

 सौंदर्य
 :

 मूल  संकल्प  स्थानापन्न  संकल्प  सदन  के  सामने  प्रस्तुत  हैं  |

 fat  बैरियर  (frat)  :  किसान  सहकारी  कृषि  को  सन्देह  की  दृष्टि  से  देखते  हैं
 ।

 वे  कई  वर्षों

 से  शोषण  के  शिकार रहे  हैं  ।  नगरों  में  सहकारिता  ने  पांव  जमा  लिये  गांवों  में  पहले  यह  ऋण  संस्थानों

 के  रूप  में  आरम्भ  हुई  क्योंकि  भूमि  भूमि  स्वामियों  के  पास  थीं
 ।

 ये  ऋण
 संस्थायें

 अब
 सेवा

 संस्थायें  कहलाती  हैं  ।  दुर्भाग्यवशਂ  हमारे  सहकारी  आन्दोलन  में  उन  लोगों  का  बोलबाला  है  जिन  को

 किसान  पसन्द  नहीं  करते  हैं
 |  सहकारी कृषि  के  सम्बन्ध  में  किसानों  के  सन्देह  का  कारण  यही  है  ।

 ait  ६०  प्रतिशत  ग्रामों  में  सहकारी  संस्थाओं  स्थापित  हुई  हैं  ।  हमारी  बहुत  सी  जनसंख्या

 weal में  रहती  है  ।  भ्र भी  तक  इस  समस्या  के  थोड़े  से  भाग  का  ही  समाधान  दुम  है  ।

 सहकारी  को  सफल  बनाने  की  दुष्टि  से  समस्त  संगठन  एवं  उस  के  कार्यकरण  की  जांच

 की  जानी  चाहिये  ।  किसानों  में  केवल  इस  प्रकार  ही  नये  सिरे  से  भरोसा  पैदा  किया  जा  सकता  है  ।

 बहुत  सी  संस्थान  विपरीत  कर  दी  जाती  हैं  ।  लोग  इसलिये  इन  संस्थानों  की  सहायता  नहीं  करते

 क्योंकि  सरकार  ने  जो
 ऋण

 दिया  था  वह  कुछ  लोग  हड़प  कर  गयें  IT  संस्थायें  बन्द
 हो

 गयीं
 ।

 मूल  प्रंप्रेजी  में



 RENE  मत  सहकारी  क्षति  समिति  के  बारे  में  संकल्प  WATS,  १  zé€ R

 वापस  लिया  गमा

 [at  वॉरियर

 शब  मे  सेवा  संस्थापकों  के  विषय  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  इनकी  सफलता  के  लिये  मजबूरी

 स्वच्छ  दोनों  का  डोना  आवश्यक है  ।  एक  समस्या  यह  है  कि  बांधों  के  बनने  से  नदियों  द्वारा  जो

 प्राकृतिक  खाद  करता  था  वह  अरब  नहीं  भ्राता  |

 हमारे  देश  में  यहां  की  जनसंख्यय  काफी  है  भ्र  भ  मि  बहुत  नहीं  है  ।  सघन  कृषि  ही  एक  हल  हे  |

 इस  के  लिय  सहकारी  आन्दोलन  से  काफी  प्रोत्साहन

 fait  do  क०  दास  :  हमारे  क़षि  खतरा  बिल्कुल  नहीं  लेते  ।  वे  कृषि की  सब  झावदयकताशों

 को  नहीं  प्राप्त कर  सकते  ।  इसीलिये  सेवा  gear  की  प्रस्तावना  की  ।

 सहकारी खेती  में  उतनी  प्रगति  नहीं  हुई  है  जितनी  होनी  चाहिये  ।

 सहकारी  खेती  के  लिये
 जो  अध्ययन  दल  नियुक्त  किया  था  उस  ने  देश  का

 पेंशन  करने के  बाद

 कहा  कि  कई  संस्थान  उचित  ढंग  से  चल  रही  थीं  शर  कई  संस्थायें  ठीक  नहीं  चल  रद्दी  थीं  ।

 || हमने  सेवा  सहकारी  समितियों  के  बारे  में  भी  अग्रिम  प्रगति  नहीं  की  यदि

 कुछ  प्रगति की  गई  तो  सहकारी  खेती  TS  करना  प्रतीक  आसान  हो  जाता  ।  सफलता  के  लिए

 आवश्यक  है  कि  परियोजनाएं  शुरू  की  जायें  शर  उनकेਂ  अनुभव  से  लाभ  जाये  ।  इन

 परियोजनाओं में  जब  सरकार  ऋण  देगी  प्रौढ़  इसको  सामुदायिक  विकास  योजना  के  कार्यकर््तास्रों  की

 सहायता  से  चलाने  का  प्रयत्न  तो  यह  सफल  हो  सकेगी  पौर  उनसे  अनुभव  से  कृषक  सहकारी

 खेती  भी  शरू  कर  सकेंगे  ।  इसलिये  अपने  संशोधन  में  इस  बात  पर  जोर  दिया है  कि  भ्रम्यिम

 योजनाएं  शुरू  की  जाये  हमारे  कार्यक्रम  सफल  ताकि  परियोजनाओं के  बाहर  शरू

 की  जाने  वाली  संस्थाएं  सफल  हो  सकें  ।

 पथी  पारावार  :  सहकारी  आन्दोलन  सम्बन्धी  विभिन्न  योजनाओं  की  उपयोगिता

 अथवा  अ्रनपयोगिता  सम्बन्ध  में  बात  करने  से  पहले  हमें  केश  दे  सहकारी  आन्दोलन  के  विकास  के

 सम्बन्ध  में  सही  स्थिति  मालम  होनी  चाहिये  ।  चाहे  हम  सरकारी  व्यक्ति  हों  या  हमें  इसके

 स्वरूप  एवं  परिणाम  को  समझ  लेना  चाहिए  |

 यह  बात  ऐसी  नही ंहैं  कि  खेती  संस्थानों से  सेवा  सटकारी
 समितियां

 सफल  हो जायेंगी  ।  सेवा

 संस्थापकों को  ga  लिए  स्थापित किया  जाता  है
 कि  कृषक  सहकारिता  आन्दोलन के  लाभों को  समझ  सकें

 atc  तरन्त  में  वें  परप  आपको  सहकारी  खेती  संस्थाओं में  संगठित  कर  सकें  ।
 हम  उस  भ्र वस् था में  पहुंच

 चुके  हैं  जब  कुछ  रिफ्रेशर  कोस  ate  सम्मेलन  प्रायोजित  किये  जायें  ।

 हम  चाहे  कितने  शिक्षित  हमें  यह  समझना  चाहिये  कि  सहकारी  आन्दोलन  एक  प्राविधिक

 विषय  ।  यह  बताया  जाना  चाहिये  कि  देश  में  सहकारी  कार्यकर्त्ाद्रों की  दिक्षा के  लिए  सरकार  द्वारा

 क्या  दी  गई  हैं  कौर  जनता  उसके  लाभ  बताने  दे  लिये  गैर-सरकारी  व्यक्तियों  को  क्या

 सहायता दी  गई  है  ।  मेँ  सरकार  को  घन्यवाद  देता  हूं  कि  उसाने  इस  विषय  में  उनको  शिक्षा  प्राप्त  करने  का

 काफी  अ्रवसर  दिया  है  ।  शिक्षक  एक  गांव  से  दूसरे  में  जाते  हैं  ae  सदस्यों  को  इस  प्राविधिक  प्रान्दोलन

 के  बारे  में  जानकारी  देते  हैं  ।  हमें  इन  स्कूलों  aria  में  भाग  लेने  के  लिये  बाहर  से  भी  सहयोगियों

 को  बुलाना  चाहिये  ।  गे  र-सरकारों  ग्र भि करणों  की  भी  सहायता  लेनी  चाहिये  ।
 aed

 अंग्रेजी  में
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 में  संकल्प  की  भावना  का  समान  करता  हूं  इसका  समर्थन  करता  हूं  चाहता  हूं
 कि

 सहकारी  आन्दोलन  हर  तरह  से  सफल  हो  ।  किन्तु  में  ara  करता  हुं  कि  प्रस्तावक  इसका  प्रारूप  इर

 प्रकार बदल  देंगे  कि  इससे  देश  का  अधिक  भला  हो  सके  ।  सरकार  को  भी  इससे  क्रियान्वित  करने  की

 दिशा  में  कुछ  पग  उठाने  चाहियें  ।

 थ्री  समनानी  तथा  :  उपाध्यक्ष  सोशलिस्ट  तर्जे  निजाम  के  लियें

 प्रा परे टिव तहरीक  का  aa  मुकाम  हासिल  कर  लेना  निहायत  जरूरी  है  कौर  कोआपरेटिव  फार्मिग

 aiatales  दरक  re

 एड

 YUH Prank

 ह  उरोज
 कोआपरेटिव  फारिग  एक  दम  से  शुरू  तही  हो  जाती

 बल्कि  उसके  लिये  बहुत  से  सिलसिले  हैं
 ।

 कोआपरेटिव  तहरीक  की  तमाम  कड़ियों  के  मिलने
 के

 बाद

 कोआपरेटिव  Wweves pitat  का  दर्जा  जाता  है  ।

 जब  नागपुर  सैशन  में  कोआपरेटिव  फालिंग  के  हक  में  रेजोल्यूशन  कांग्रेस  ने  मंजूर
 उस

 वकत  देशभर  में एक  लहर  उठी  मेहनतकश  अवाम  पौर  उस  तहरीक  के  मुखालिफ  दो  दलों  में  बंट

 बजे  प्रौढ़  अलग  प्लग  वाजेह  वाजेह  रास्तों  पर  चले  |  जनता  को  मेहनतकश  किसानों  at

 खेतों  में  काम  करते  को  ग्रा परे टिव  फालिंग  के  उस  रेजोल्यूशन  से  एक  ऐसा  उत्साह  मिला  कि  उसने  पास

 पर  मुस्तकबिल  को  एक  सुहाना  शानदार  मुस्तकबिल  बनाया  |  उनके  पास  प्रेस  नहीं
 उनकें

 अब्बा  रात  नहीं  लेकिन  उन्होंने  खेतों  के  मु  डेरों  पर  बेठ  कर  इस  कोआपरेटिव फार्मिंग  के

 सुहाने  को  जेहनी तौर  वह  लोग  वह  वकत  देखने  लगे  कि  जब  कोआपरेटिव

 फार्मिंग  की  मंजिल  करीब  watt  प्रौढ़  हम  जो  दो  दो  कनाल  तीन  तीन  छोटे छोटे  टुकड़ों

 पर  काम  करते  वह  इकट्ठे  होकर  कुछ  एसे  काम  करेंगे  जिससे  हमारी  भराने  वाली  नस्लें

 कुछ  प्रगति  तरह  खा  कछ  भ्रमणी  तरह  पहन  सके  कौर  कछ  प्रगति  तरह  रद

 सकें  ।  लेकिन  दूसरी  तरफ  से  एक  fer  की  मुख़ालिफ़त  हुई  बड़ी  बड़ी  waver  सामने

 आईं  नागपुर  सेशन  का  कोआपरेटिव फार्मिग  का  जो  रेजोल्यूशन  उस  को  बदलने  के  लिये  ।  बहुत

 कुछ  कहां  गया  प्रौढ़  बहुत  कुछ  किया  गया  मुखालिफ  ग्रुप  ने  सर  धड़  की  बाजी  लगा  कर  तमाम

 कोशिशे  कीं  ।  में  इन  तफसीलात  में  नहीं  जाता  हुं  कि  उसमें  कितनी  सयासी  तब्दीलियां  श्राई  या  क्या

 कुछ  लेकिन  वह  सब  कुछ  हो  जाने  के  बाद  गाज  की  एक  अक्सरीयत  ने  नागपुर  सेशन
 के  उस  रेजोल्यूशन  कोआपरेटिव  फार्मिग  का  खैर  एकदम  प्रौढ़  वह  दिन  ate  घड़ियां

 गिनने  लगे  कि  किस  वक्‍त  वह  उस  मं  जिल  पर  पहुंचें  ।

 अराज  जब  हम  इस  चीज
 का  जायजा  लेते  जो  तमाम  रिपोर्ट  हुईं  कौर  जो  पाइलट  प्रोजैक्ट

 बनीं  वा  बनने  वाली  उनकी  रफ्ता  र  को  देखते  हैं  तो  महसूस  होता  है  कि  कहीं  न  कहीं  कुछ  कुछ

 कमी रह  गई  कुछ  नुक्स  रह  गया  वर्ना राय  आम्मा  जिस  शीट्स  से  मुनज्जम  हुई  जिस  तेजी  सेਂ

 अवाम  ने  इस  रेजोल्यूशन को  ग्र पना या  उसके  तसव्वर को  अपनाया  रेजोल्यूशन को  अपनाया

 उतना  प्रमल  नहीं  उग्रा है
 |

 उसके  अपनाने  में  अर  कमल  में  बहुत  थोड़ा  बड़ा  फर्क  नजर  प्राता है  ।

 म  मानता तो  नहीं  हूं  मगर  क्या  यह  मान  लिया  जाये  कि  वह  मुसलमान  जिन्होंने  इसकी  रूह  को  खत्म

 करना  चाहा  था  उनके  रात  बढ़ते  बढ़ते  SHAT  TH  श्री  गये  श्री  र  उन्होंने  उसकी  रफ्तार  को  कम  कर

 ग्रोवर  क्या
 म  यह  समझ

 कि
 carey  का  जोश  खरोश  ठंडा  हो  गया  या  यह  समझूं  कि  हुकूमत  ने

 जो
 तरी  का कार  अपनाया  है  उसमें  किसी  न  किसी  जगह  पर  नक्स  गया  है

 ?
 बहरहाल कुछ  भी

 इस  नुक्स  कमी  को  देखना  उनका  काम  है  जो  हुकूमत  की  जिम्मेदारियां  सम्भाले हुए  हैं  ।  लेकिन यह

 चीज  बिला  खौफ  तरदीद  कही  जा  सकती  है  कि  हम  उस  मंजिल  की  तरफ  उतनी  तेजी  से  नहीं  बढ़  रहे

 हूं  जिस  तेजी  से  हमें  बढ़ना  चाहिये  और  जो  बैअत  का  तकाजा  है  ।  कोआपरेटिव  सैक्टर  का  देहात  में  aga
 कोआपरेटिव  तहरीक  का  देहात  में  पहुंचना  हो  सोशलिज्म  के  निजाम  की  बुनियाद  हो  सकती  है  ।
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 सेनानी ]

 मेंने  इस  मिनिस्ट्री  के  मुतालबात  जर  की  बहस  के  दौरान  भी  कहा  था  कि  यह  कहना  कि

 नेटिव  की  तहरीक  जो  है  उस  को  अवाम  ने  कबूल  नहीं  या  यह  तहरीक  जो  है  वह  में  मकबूल

 नहीं  दुरुस्त  बात  नहीं  है  ।  दूर  द  राज  के  रहने  वाले  जिन्हें  पढ़े  लिखे  लोग  निहायत  सीधे

 सादे  कहते  हैं,इस  को  भ्रच्छी  तरह  समझते  हैं  प्रो  हैऔर  वह  इसकी  तरफ  बढ़ते  हैं  श्रगर

 कहीं  रुकावट  भराती है  ।  प्रभी  एक  मुअज्जिन  मेम्बर  साहब  कह  रहे  थे  कि  उनकी  तालीम  तरबियत

 काश  उनकी  तरक्की  का  इन्तजाम  होना  यह  होना  वह  होना  चाहिये  ।  में

 पता  हूं  कि  उनकी  तरबियत  का  इन्तजाम  होना  चाहिये  जिन  को  इस  काम  को  करना  है

 हुकूमत  की  तरफ  से  जिन्हें  काम  करना  है  ।  लोग  इसके  लिये  पुरी  तरह  से  तैयार  हैं  |  भ्रमर  कहीं  ५. जहना

 उलझाव  इस  कोआपरेटिव  तहरीक  से  मुताल्लिक  होने  की  वजह  से  मेंने  श्राम  तौर  पर

 देखा  है  कि  जहां  कहीं  जहाने  उलझाव  जाता  वह  समझाने  वाले  इंस्पेक्टरों  में  जाता  पालिसी  बनाने

 बालों  के  जहन  में  श्राता  किसानों  के  जहन  में  नहीं  भ्राता  है  |

 जो  हम  सर्विस  कोश्नापरेटिव्ज  बनाते  हैं  या  क्रेडिट  सोसायटीज  बनाते  उनके  बनाने के

 सिले  में  उस  रोज  भी  मेंने  श्री  किया  था  ae  राज  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  हम  जो  सोसायटीज  बनाते

 गर  सबसे  पहले  हम  उनकी  फाइनेंशल  पोजीशन  को  न  जब  तक  हम  यह  न  देखें  कि  उन्हें  किस

 बंद  तक  फाइनेंस  कर  सकते  उस  सोसायटियों  की  तादाद  बढ़ा  देने  से  अवाम
 को

 तहरीक

 के  नजबीक  नहीं  ला  सकते  हैं  ।  बल्कि  इस  की  उल्टी  चीज  को  ही  हम  देखते हैं  ।  अवाम तो  तेजी  से  श्राम

 बढ़ते  हुकूमत  के  पास  इतने  जराय  नहीं  हैं  कि  इस  जोश  को  मुनज़्ज़म  कर  लें  कौर  उन  को  चरागे  बढ़ने

 का  मौका  दें  ।  रुकावट  जाती  है  जहां  फाइनेंस  की  बात  प्राप्त  है  कि  इतना  पैसा  नहीं  है  ।  पैसा  न  पाकर

 क्रेडिट  सोसायटीज  कौर  सर्विस  कोग्रापरिटिव्ज  अपनी  ज़रूरियात  को  पूरा  करने  के  लिये  जब  बेकस  के

 पास  जाती  हैं  तो  बैंक  कहता  है  कि  हमारे  पास  इतना  पैसा  नहीं  है  ।  ी  मी  नियम  लांग

 यह  टम  वह  इतने  ard  हैं  कि  किसान  घबरा  जाते  हैं  ale  कहते  हैं  कि  बेहतर  है  कि  साहूकार  से  २,

 ¥
 रु०  ज्यादा  सूद  देकर  बैल  ५  काम  इकट्ठा  काम  करने  से  क्या  तो  सब  से  पहले

 में  यह  करूंगा  कि  इस  तहरीक  को  कामयाब  बनाने  के  लिये  जो  रुपया  साहब  करना  है  वह  सबसे

 ज्यादा  बुनियादी  चीज  जड़  की  चीज  जब  TH  वहं  रुपया  फ़राहम  नहीं  होगा
 उस  तक

 कोई  सोसायटी  शीरानी  तौर  पर  नहीं  चल  सकती  या  तो श्राप सीघे  उनसे  कहूं  कि  जहां

 वे  इतनी  मेहनत  से  way  जराय  इकट्ठा  कर  रहे  हैं  वहीं  रुपया  भी  इकट्ठा  किया  जाय  fash  उसी

 जगह  उनको  मुनज़्ज़म किया  जाय  मिल  सकता  है  ।  जाहिर  है  कि  रुपया  देहात  में  नहीं  मिलेगा
 ।

 जिस  मेहनतकश किसान  को  श्राप  मंजिल  करना  चाहते  हैं  उसके  लिये  रुपए
 की

 जरूरत  है
 रुपया

 श्रमिकों  करना  होंगा  तभी  काम  आगे  बढ़  सकता  है  |

 दूसरा  नुक्स  AS  भ्राता  है  कि  जो  बड़े  बड़े  सैमिनार  होते  का  नफरेंसें  होती  उनमें  बैठ  कर  लॉग

 देहात  की  जिन्दगी  का  नक्शा  खींच  लेते  हैं  कि  ae  चीज  होनी  चाहिए  ।  तो  जैसा  मैंने  पहले  किया  वही

 नुमायश  प्रौढ़  दिखावे  का  तरीका  इस्तैमाल किया  जाता  ।  यही  चीज  उन  पढ़े  लिखे  श्र  बड़ी  बड़ी

 रियो  लिए  हुए  लोगों  के  दिमाग  में  जाती  हैं  ।  राज  आपके  पास  किसान  को  तरगीव  देने  के  लिए  क्या

 चीज  है
 कि

 वह  प्रिया  चार  कनाल  खेत  कोआपरेटिव  फार्म  के  हवाले  कर  दे  प्रौढ़  खुद  बैठा  तमाशा  देखे
 |

 बह  इस  चार  कनाल  में  मेहनत  करके  सब्जी  उगाता  कभी  गेहूं  उगाता  कभी  चावल  उगाता  है  और

 उसी  में  किसी
 न

 किसी  तरह  से  अपने  बाल  बच्चों  का  गुजारा  करता  है  ।  सब  उसको  तरगीव  देने  वाले
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 कहते हैं  कि  तुम  यह  जमीन  दे  दो  ग्रोवर  फलां  भाई  के  साथ  मिल  जादो  और  उसके  बाद  तुम्हारी  कोझाप

 फा  हो  जाएगी  ।  में  मफाद  समझता  हूं  ।  किसान  मवाद  समझता  है  ।  लेकिन

 कोआपरेटिव  फार्म  बनाने  के  लिये  are  उन  को  कोई  इंसेंटिव  नहीं  देते  हैं  ।  श्राप  इस  बात  का  दन्तिणाम

 नहीं  करते कि  जब  तक  कोआपरेटिव फार्म  उसकी  feast  उसके  लिए  लोन  मिलेगा  थौर

 दफ्तरी  ATA  ATA  कार्रवाईयों  उस  तक  किसान  का  काम  कसे  चलेगा  ।  इस  सारे  काम

 के  होने  में  एक  साल  लग  जाएगा  |  उसके  बाद  उस  को  फसल  मिलेगी  |  उस  वक्त  के  जिये  नगर

 किसान  के  लिये  कोई  इन्तिज़ाम  नहीं  करेंगे  तो  कोआपरेटिव  फार्म  कसे  बनेगा  |

 लम्बी  लम्बी  तकरीरों  से  शौर  बड़ी  बड़ी  रिपोर्टों  से  यहਂ  तहरीक  ware  में  नहीं  जा  सकती  |

 किसान  समझता  ह  कि  कोआपरेटिव  तहरीक  मेरी  जिन्दगी  का  हिस्स  है  मेरे  बालबच्चों  कौर

 देश  के  लिए  इसी  में  कल्याण  हैं  ।  लेकिन  उसमे  रुकावट  डालने  वाली  यह  उनको  मुलजिम  करने  वाली

 ऐसी  ही  जो  लोग  कि  थ्योरी  पढ़  कर  चले  अ गौर  किसानों  को  समझाते  हैं  तुम

 इकट्ठ  हो  जाश्रोगे तो तो  जमीन  में  से  सोना  निकलेगा  ।  किसान  समझता  ह  कि  सोना  निकल  सकता  है

 शर  उसने  इन्तहाई  कोशिश  करके  अपने  चार  कनाल  में  से  सोना  निकालने  की  कोशिश  का  है  और

 सोना  निकाला  है  ।  र  वह  यह  पी  जानता  है  कि  जब  हम  चार  भाई  इकट्ठा  हो  जाये  तो  सोना  जरूर

 निकलेगा  ।  लेकिन जो  भ्रड़चन  और  रुकावट  हमारे  सामने  जाति  हैं  वह  हमारे  मुस्तकबिल  को  अधूरा

 कर  देती हैं  ।  मुझे  पता  नहीं  कि  में  चार  कनाल  दे  दूंगा  उसके  बाद  मेरा  कया  होगा  और  म

 कहां  जाऊंगा  ।  इसके  लिए  निहायत गौर  से  सोचने  की  जरूरत  हैं झ्र  मौज  दा  तरीके  कार  में  तबदीली

 करने  की  जरूरत है  ।  यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  लोग  कोआपरेटिव  तहरीक  से  चरागाह  नहीं  हैं  ।

 पहले  श्राप  एक  सोसाइटी बनाते  फिर  दूसरी  बनाते  हैं  ।  हर  कांफ्रेंस के  बाद  उसका नाम  बदल

 देते  मट्टी  परपज  सोसाइटी से  उसको  लाशें स्केल  बनाते  फिर  स्माल  cara  बनाते  हैं  ।  म  कटना

 चाहता हूं  कि  १५  पान  तक  सोचा  ह  ।  उस  पर  तजरबा  कर  लीजिये  अगर  गलत  होगा  तो

 मालम हो  जायेगा

 यह  नहीं  समझना  चाहिए  कि  किसान  पढ़ा  नहीं  है  इसलिए  वहं  कोआपरेशन  के  फायदे

 नहीं  जानता  ।  वहू  जानता  है  कि  हम  चार  भाई  मिल  कर  काम  करेंगे  तो  हमारा भला  होंगा  |

 में  कहना  चाहता  हूं  कि  श्राप  रोजाना  इनਂ  सोसाइटियों  के  पैटनें  न  बदले  ।  किसान अपनी  जमीन  देने

 को
 तैयार

 हैं  ।  कोई  ऐसा  किसान  शौर  गांव  वाला  नहीं  है
 जो

 हमसाये  के  साथ
 मिल

 कर  काम
 न

 करना  चाहता  हो  ।  लेकिन  उसको  जरायें  और  वसाइल  मुहय्या  करने  की  जरूरत  है  ।  जो  एक  सा  ल  था

 डेढ़  साल  सोसाइटी  की  कारवाई  में  लगेगा  तब  सक  के  लिए  किसान  के  खाने  पीने  का  कौर  उसके

 बाल  बच्चों  का  इन्तिज़ाम  होना  चाहिए  ।

 एक  बात  है
 ।

 जब  हम  सौ  मिल  कर  काम  करेंगे  तो  उस  में  बहुत  से  बाहर  निकल

 जिनके  पास  कोई  काम  नहीं  होगा  ।  पहले  तो  में  अरपना  सारा  अपने  खेत  में  लगाता  था

 मुझे  कोई  एहसास  नहीं  था  ।  श्री  आपने  अ्रहसास  करवा  दिया  ।  तो  जो  मेरे  पास  फालतू

 होगा  उसमें  मे  क्या  काम  करूंगा
 ?

 शाप  कहेंगे  कि  मुर्गीखाना खोल  या  कोई  केश  क्राप  करने
 लगो ।  तो  मुझे  कोई  काम  में  खाली  नहीं  बैठ  सकता  ।  मूझे  बेकार  बैठने  की  नहीं  है  ।

 में  इस  देश  में  बदकिस्मती  से  ऐसे  दौर  में  पैदा  हुआ  हूं  जब  में  श्रीराम  नहीं  कर  श्रीराम  मेरे

 नसीब  में  tet  हैं  तो  मुझे  काम  की  जरूरत  है  ।  उसका  आपको  इस्तिजाम  करना  चाहिए  ।
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 [at

 तो  यह
 जो

 रिजोल्यूशन  है  उसकी  में  ताईद  करता  हूं  ।  लोगों  में  इस  काम  के  लिए  रूह  फूंकने

 के
 जोश

 पैदा  करने  के  टैम्पो  लाने  के  लिए  यह  जरूरी  है  कि  इसमें  जो  खामियां  हैं  उनको

 दूर  किया  जाये  |

 में  निहायत  सफाई  से  कहुंगा  अपने  तजरबे  की  बिना  पर  कि  में  ने  देखा  है  कि  किसान

 रेटिव  तहरीक  में  शामिल  होने  को  तैयार  हैं  लेकिन  उस  में  दिखावा  नहीं  होना  चाहिए  जैसा  कि  मेंने

 पिछली दफा  भी  कहा  इस  काम  के  कमल  में  नुमाइश  are  दिखावा  नहीं  होना  चाहिए  क्योंकि  यहँ

 दिखावा  सारी  रूह  को  फना  कर  देता  है  ।  श्राप  गांव  वालों  से  कहते  हैं  कि  तीस  चालीस  मेम्बर  बना  लो

 कौर  तुम्हारी  सोसाइटी बन  जायेगी  ।  लेकिन  उसमें  are  एक्स  सर्विस  मैन  को  भी  लाते  हैं  ।  एक

 स्कीम  में  सब  को  ले  जाना  चाहते  हैं  ary  देखे  कि  यह  सर्विस  कोआपरेटिव  फार्म  से

 चालीस मील  दूर  रहता  है  ।  वह  कैसे  उसमें  काम  करेगा  कौर  कहां  रहेगा  ये  चीज  सोचने  की

 हैं  ।
 तो

 ara  दिखावे  को  छोड़  कर  लोगों  की  ख़्वाहिशात  कौर  मंशा  पुरा  करना  चाहिए  ।

 उनको  ज़रीये  दीजिये  शर  वे  ब  खुद  नभ  क  ।  जम्मू  काश्मीर  मैंगलोर  दूसरी  स्टेट्स
 में  भी  म  ने  देखा है  कि  छोटे  छोटे  किसान  कहते  हैं  कि  हमें  इकट्ठा  होने  रजिस्ट्रार  वगैरह  की

 क्या  जरूरत  लेकिन त्र  एक  सवाल  पूछते  हैं  कि  हम  जो  इकट्ठा  होंगे  तो  हम  में  से  जो  पचास  आदमी

 बेकार  होंगे  उनका  कया  होगा  प्रौर  इस  सवाल  का  उनकों  जवाब  नहीं  दिया  जाता  ।  उनसे  कहा

 जाता  है  कि  यह  बात  तुम  को  रजिस्ट्रार  बतायेंगे  या  फलां  साहब  बतलायगे
 ।

 वे  लोग  पुछते  हैं  कि  इन

 लोगों  का  गुजा  रा  मर्सी  होगा  |  उसका  जवाब  उनको  नहीं  मि  जता  ।  तो
 इस  तहरीक  में  से  इन  खामियों

 को  दूर  करके  इसमें  गवर्नमेंट  को  भ्रमित  कोशिश  करनी  चाहिए  ।

 श्री  कछवाय  उपाध्यक्ष  यह  जॉ  प्रस्ताव  पाया  है  कि  प्रत्येक  राज्य  में

 सहकारी  कृषि  समितियां  बनाई  जायें  इसका  में  विरोध  करता  हूं  ।  इसके  जाने  से  जो  समिति  बनेगी

 वह  भ्रष्टाचार  का  नया  दरवाजा  खोलेगी  |  जो  चालाक  लोंग  हैं  वे  ज्यादा  हाथ  मार  जायेंगे  कौर

 जो
 गरीब  किसान  हैं  ae  खुद  हाथ  से  खेती  करते  हैं  उनको  उतना  हिस्सा  नहीं  दिया  जायेगा

 जितना  उनको  मिलना  चाहिए  ।  जहां  जहां  यह  योजना  बनी  है  वहां  का  यही  हाल  रहा  है
 ।  में

 श्रमिकों  मध्यप्रदेश  में  एक  स्थान  का  उदाहरण  देना  चाहता  हूं
 ।

 उस  स्थान  का  नाम  सहारनपुर है

 वहां  एक  समिति  बनी  थी  ।  उसमें कई  काश्तकारों  को  शामिल किया  गया  था  ।  ag  सोसाइटी

 चार  लाख  के  घाटे  में  चल  रही  है  जिन  किसानों  ने  जमीन  दी  थो
 वे

 अपना  घर  बार  छोड़

 चले  गये  हैं  ।  ऐसी  योजनायें  सफल  नहीं  हो  सकतीं  ।

 झ्रापने  सुना  होगा  कि  चीन  में  ऐसी  योजना  बनायी  गयी  थी
 ।  परन्तु  वह  हो  गयी  है

 और इस  कारण  राज  जो  चीनी  सेना  हमारे  देश  पर  भ्राक्रमण  कर  रही  है  उसके  पास  खाने
 पीने

 खदेड़  दें  |
 का  प्रबन्ध  नहीं  है

 ।
 वद  प्रा  संकट  में  है

 ।  इस  वक्‍त  प्रिया  मौका  है  कि  हम  उसको  देश  के  बाहर

 ची  गोरा  शंकर
 :

 में  इसका  विरोध  नहीं  करता  कौर  सहकारी  खेती  के  सिद्धान्त

 से  पूरी  तरह  सहमत  हूं  किन्तु  में  समझता  हुँ
 कि  ag  सकल्प  समय  से  पहने  कराया  है

 ।
 क्योंकि  सहकारी

 खेती  के  बारे  मे  इस  समय  काफी  गलतफहमी  है  ।  यह  ware  किया  जा  रहा  था  कि  लोगों  से  भूमि

 बलपूर्वक  ले  ली  sri  धौर  वे  erat
 नहं

 रहंग व्भ्की  ६०  रूइ क़ारी  खेतो  Genta  से  बन्धनों
 वधिक

 roa  प्रेमी  में
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 चाहिये  are  जबरदस्ती  नहीं  ।  हमें  पहले  सेवा  सहकारी  संस्कारों  का  काम  रखना  चाहिये  ।

 डा मिण  लोगों  को  यह  समझने  का  मौका  देना  चाहिये  कि  सहकारी  श्रान्दालन  क्या  है  इस  के

 wa  में  वातावरण  पैदा  fear  जाना  चाहिये  ।

 कूछ  राज्यों  विशेषकर  उत्तर  प्रदेश  में  यह  देवा  गया  है  कि  सहकारी  आंदोलन  चलाने  में

 राजनैतिक  गठ  जोड़  मी  होता  है  ।  यह  बहुत  दुर्भाग्य की  बात  है  क्योंकि  सहकारिता  आन्दोलन

 नैतिक  हस्तक्षेप  से  aaa  होना  चाहिये  we  इसे  केवल  oles  विकास  तक  सोमित  रहना  चाहिये  ।

 ०१५  में  समझता  हूं  कि  संशोधन  कौर  मुख्य  सें  कल्प  में  कोई  भेद  नहीं है  ।
 संशोधन

 में  aha

 बाजना  शुरू  करने  का  उल्लेख  हैं
 ।

 वास्तव  में  सेवा  सहकारिता  संस्थायें  चलाना  सहकारी  खेती  लाने

 की  दिशा  में  पहला  कदम  वह  प्रयोग  शुरू  रखना  चाहिये  किसानों  को  भ्रनुभव  करना

 चाहिये  कि  उन  से  उन्हें  लाभ  हो  रहा  फिर  वे  स्वयं  सहकारी  खेती  की  a  ग्राकषित  होंगे  ।

 यदि  प्राय  संकल्प या  विधान  पारित  कर  के  लागू  करना  तो  इस  समय  लाभदायक नहीं  होंगा

 wa  सुझाव  ह  कि  इसे  फिलाहल  वापस  ले  लिया  जाये
 ।

 ait  शिवनारायण  )  :  उपाध्यक्ष  कोआपरेटिव  फ़ार्मिंग  इस  देश  के  लिये

 निहायत  ही  लाभदायक  सिद्ध  होगी  ।  परन्तु  राज  हमारे  यहां  जो  लोग  खेती  को  श्रीकुमार  किये

 हुए  खेतो  पर  कब्ज़ा  किये  हुए  उन  में  से  कोई  पार्लीमैंट
 क

 मेम्बर  काई  स्विस  में  हैं
 ।

 आज  गांवों  में  मज़दूरी  बढ़ती  जा  रही  मजदूर  नहीं  मिलते  हैं  ।  मिल  कर  खेती  की

 दो  wager  को  मजदूरी  बेकारी  को  समस्या  हल  होगी  कौर  लोग  मिल  कर  बैठना  सीखेंगे  ।

 उस  से  देश  को  हर  दृष्टि  से  लाभ  होंगा  ।

 ९  ५
 ara  गांव  की  स्थिति  यह  है

 कि
 मेरे  पास  दो  बीघे  खेत  है  शौर  एक  बेल  दूसरे के  पास

 बांच  बीघे  ज़मीन  है  प्रौर  एक  बेल  हैं  प्रौढ़  इसी  तरह  तीसरे  के  पास  सात  बीघे  खेत  है  गौर  एक

 बैल है  ।  काम  करने
 की

 वजह  से
 ठीक

 वक्त  पर  खेती  किसी
 की

 नहीं  हों  सकती  ।  अगर

 सब  लोग  खेतों  को  एकत्र  कर  तो  सब  बैल  इकट्ठे  हो  जायेंगे  और  आषाढ़  के  महीने  में

 ठीक  वक्त  पर  जुताई  कौर  हेंगाई  की  जा  सकती  जिस  से  हमारी  फ़ल  अच्छी  श्र  ज्यादा  हों  सकती

 gi  राज  गांवों में  यह  हालत हू
 कि

 खेत  अलग  लग  होने
 की

 वजह  से  कोई  मेड़  पर  से  घास  भी

 नहीं  छोलने  देता  ।  अगर  को-प्रापरेटिव  फ़ार्मिंग  श्र  कोआपरेटिव  संगठन  हो  तो  रिजल्ट

 यह  होगा  कि  सब  किसान  फले-फूलेंगे  प्रौढ़  सुखी  a  समृद्ध  होंगे  ।

 यह  ठीक  हैं  कि  कोआपरेटिव  फ़ार्मिंग  का  कोआपरेटिव  सिस्टम  फ़ारेन  कंट्री  से

 लोगों ने  लिया  है  ।  डेनमार्क एक  ऐसा  छोटा  सा  मुल्क  जो  कोआपरेटिव बेसिस  पर  काम  कर  के
 ह

 दूध  शौर  दूसरी  ऐसी  चीज़ें  बेच  कर  भ्र पना  गुज़ारा  करता हूं  ।  लेकिन  हमारे देश  के  लॉग  आलसी

 काम  नहीं  करना  चाहते  हैं  प्रौर  दूसरों  की  कमाई  पर  जीवित  रहना  चाहते  हैं  ।

 जिन  लोगों  के  मन  में  कपट  शंका
 जो

 इन डायरेक्ट  बात  करते  वे  खुले  रूप  से

 आपरेटिव  फ़ार्मिंग  का  समर्थन  नहीं  करते  हैं
 ।  में  किसी

 का  नाम  नहीं  लेना  चाहता  लेकिन

 मूझे  यह  कहने  के  लिए  क्षमा  किया  जाये
 कि

 बड़े  बड़े  लोग  गवर्नमेंट  areca

 में  शौर  यहां  भी  जो  इस  विषय  में  हिचकते  हैं  और  पब्लिक  को  फ़ेस  नहीं  करते  हैं  ।

 हमने इसे  क्या  में  पब्लिक
 को

 फेस  किया
 ।

 हमने  उनको  कहां  कि  हमें  वोट
 दो

 या
 न

 लेकिन
 894  (Ai)



 हु कर वार  १  TERR
 २६२२  मूलभूत  सहकारी  कृषि  समिति  के  में  संकल्प

 वापस  लिया  गया

 छीनना  रायण  फांसी ||

 कोआपरेटिव  फ़ार्मिंग  हमारे  प्राइम  मिनिस्टर  हमारे  मुल्क  का  कौर  मुल्क  के  बड़े  बड़े  विद्वानों

 का  मिशन  है  ।  यु  विल  ह्  टू  फ़ेस  आपको  इसका  मुकाबला  करना  होंगा  ।  लेकिन  इसको  फेस

 करते हुए  श्राप घब  राते  हैं
 ।

 मुल्क  की
 ज  परिस्थिति है  ag  किसी  से  छिपी हुई  नहीं  आज  अमरीका

 क्यूबा  वाले  जितनी  ज़मीन  में  हम  पांच  मन पैदा करते  उतनी  जमीन  में  बीस  बीस  मन
 पदा

 करते हैं  ।  हमें  भी  उतना  ही  पदा
 कर

 वे  दिखाना  चाहिये  ।  बहुत  कम  धान  जरहन  इत्यादि  की

 पैदावार हमारे  यहां  होती  है  ।  इसका फ़ी  एकड़  एवरेज  बहुत  कम  पड़ता  मैं
 तराई  के  इलाके

 से  भ्राता हू  जहां पर  धान  ही  घान  होता  है  ।  लोग  कहते  हैं  कि  जापानी  मेथड  प्रपात  ।  लेकिन

 जापानी मैथड  कया  है  ?  हमारी  अपनी  ही  चीज  को  श्राप  जापानी  मेथड  का  नाम  दे  देते  हैं  ।  आज

 हमारा  फ्रीडा  उस  चीज
 को

 भूल  गया  हमारे  देश  के  बड़े  झेघिकारी  AM  बैठ  हैं  उस
 उन

 से

 में  कहना  चाहता हूं  कि  उनमें  में  कोश्रो्रेशन नहीं नहीं  यहਂ जो  कोआपरेटिव  फारिग हैं  कसे

 कामयाब हो  सकता  है  ।  उनका  अगर  कारपोरेशन ठीक  ठीक  मिल  जाए  तो  हर  काम  ठीक  हो  सकता

 मेरे  एक  मित्र  ने  कहा  कि  ये  सहयोंग नहीं  करते  यह  बिल्कुल सही  बात  सही  मानों  में

 प्रापक  अधिकारी  ठीक  तरह  से  काम  नहीं  करते  हैं  ।  जब  काम  नहीं  होता  है  तो  उसकी  जिम्मेदारी

 कभी  रजिस्ट्रार  के  सिर  है  पर  थोप  दी  जाती  हैं  कभी  किसी  तौर  के  सिर  पर  डाल  दो  जाती  |

 कहीं  पर  गबन  लूट  होती  है  तो  उसको  ग्राहकों  चैक  करना  चाहिये  ।  उस  प्रवृत्ति  पर

 TH  लगनी  चाहिये  |

 अन्त  में  म  इतना  ही  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  जो  चीज  है  यह  बड़ी  सुन्दर  है
 प्रौढ़

 इसका  में

 हादिक  समर्थन करता  हुं  ।

 ग  निमतो  लकष्मीकान्तम्मा  में  प्रस्तावक  का  इस  संशोधन  के  लिए  घन्यवाद

 करती  हूं  ।  उनका  यह  कहना  बिल्कुल  ठोक  हैं  कि  हमें  एक  सहकारिता  की  भावना  पेदा  करनी  है  ,.

 क्योंकि  सहकारी  खेती  area  खेती  से  बिल्कुल  भिन्न  है  ।

 सवा  सहकारी  पस्थाद्मों  सहकारी  खेती  संस्थानों  के  बारे  में  कोई  प्रतिवाद  नहीं  हैं  ।  ग्रामीण

 जीवन  में  तीन  स्तम्भ  ग्रामीण  ग्राम  सपकारी  संस्था  शौर  ग्राम  पंचायत  ह  ।  भूमि  सुधार

 बहुत  घीरे  हो  रहा  राज्य  सरकारों  को  इस  कार्य  में  शीघ्रता  लानी  चाहिये  ।

 जहां  तक  मुझे  मालूम  किसी  भी  सहकारी  फार्म  के  साथ  कोई  कुकी  वैज्ञानिक  सम्बद्ध

 इन्हें  अवस्य  सम्बद्ध  करना  चाहिये  ।  इसके  साथ  रेगिस्तान  में  सहकारी  फार्म  शुरू  करने  का  भी

 कोई  लाभ  नहीं है  ।

 श्रीमती  mate  मंजरी  उपाध्यक्ष  में  गरीबों  की  स्थिति  के  बारे  में

 कुछ  शब्द  कहना  चाहती हूं  ।  राज  बिहार  हजारीबाग  अर  पाला मऊ  ज़िलों  में  उन
 लोगों  के  पास

 रहने तक  के  लिए  झोंपड़ा नहीं  हे  ।  बाप  जानते  हैं  कि  ये  गर्मी
 के

 दिन  हैं  प्रौढ़  इतनी  गर्मी  पड़ती

 इतनी  सख्त  घूप  पड़ती  है
 कि  वह  बर्दाश्त  नहीं  होती  इस  कड़ाके  की  धूप  में  ae  गरीब  लोगों

 के  पास  झोंपड़ा  रहने  के  लिये  और  सिर  छिपाने  के  लिये  न  तो  उनकी  कैसी  दुर्दशा  हो  सकती

 इसका  श्राप  खुद  ही  निर्माता  लगा  सकते  हैं  ।  किस  तरह  से  उनके  बात  बच्चे  रहते  इसका  श्राप

 अन्दाज़ा  लगायें  ।  पेट  भर  खाने  के  लिये  उनके  पास  नहीं  तन  ढकने  के  लिये  कपड़ा  नहीं  |,  रहने

 के  जिये  जगह  नहीं  है  ।  में  चाहती हूं  कि  सरकार  उनकी  तरफ  ध्यान  करे  कौर  उनको  कुछ  राहत  पहुंचाय े।

 मूल  अंग्रेजी  में



 ११  १८८४  मूलभूत  सहकारी  कृषि  समिति  के  बारे  में  संकल्प  ३९३३

 वापस  लिया  war

 दिल्‍ली  में  तो  are
 सै  कड़ों  हज़ारों  घर  बन  चुरे हैं  लेकिन  पट्टीं  दिए  में  ही  कितने  हो  ऐसे  गरीब

 हैं  जिनके  लिये  कोई  अनाथालय  तक  नहीं  बनाया  गया  जिनत  लिये  एक  घर  तक  नहीं  बनाया  गया

 पास  ore  ज़मीन तक  भी  नहीं  .  .

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रस्ताव  कोग्रोब्रेटिव  फ़ार्मिंग  बारे  में  है  ।  इसे  पर  बोलें  |

 श्रीमती  दाशांक  मंजरी  :  उनके  पास  राज  खेती  करने  दे  लिये  ज़मीन  नहीं हू  ।  श्रमिकों

 चाहिये  कि  अप  उसको  ज़मीन  दें  ।  उसको  श्रमिकों  चाहिये  ta  घर  बनाने  के  लिए  कर्जा  दें  ।  श्राप

 मकान  बनाते  a  लिये  कर्जा  तो  देते  हैं  लेकिन  गरीब  भ्रामक  क  कर्जा  नहीं  मिलता
 है  शौर  अरर

 कभी  किल भी  जाता  है  तो  उसमे ंसे  दस  परसेंट  काट  लिया  जाता  हे  ।  आपको  चाहिये  कि  बाप

 गरीबों  ्  कर्जा  दें  ताकि  वे  अपने  लिये
 मकान

 बना  सकें  |

 माह  भी  कहना  चाहती  हूं  कि
 उनके  पास  खेती  की  ज  ज़मीन  है  वह  बहुत  थोड़ा  है  ।

 उनके  पास  करने  के  लिये  ग्रोवर  कोई  काम  नहीं  कोई  बिजनेस  नहीं  है  ।  ऐसी  ट्राली  में  गवर्नमेंट  को

 चाहिये  कि  उनकी  वह  मदद  गवर्नमेंट  को  चाहिये  कि  उनको  कजे  देकर  उनकी  ज़मीन

 की  उन्नति  करे  |  मैं  ग्रस्त  में  यहीं  कहना  चाहती  कि  घरों  दे  मामले  में  जो  उनकी
 5

 हालत  बहुत  खराब  उसको  सुधारने  को  अप  काशिश  करं  र  उत  लोगों  को  इस  काम

 लिये  कर्जा दें  |

 1  सामुदायिक  पंचायती  राज  कौर  सहकार  मन्त्रालय
 म  उयमन्त्री

 दयानगर मिश्र  )  :
 Gay  मैं  सं  कल्प  को  श्रतावश्यक  समझता  में  इस  का  स्वागत  करता  हूं  क्योंकि  में  सहकारी

 संस्थानों  कौर  सेवा  सहकारी  संस्थानों  दे  बारे  में  स्थिति  सदन  को  बता  ८  ।  इस  संकल्प  को

 तीन  या  चार  भागों  में  बांटा  जा  सकता  हैं  ।  इस  देश  में  सहकारिता  का  जीवन  बहुत  रंगीन  रहा  है  ।

 यह  बीसवीं  दाताब्दी  के  शुरू  में  ऋण  श्रान्दोलष  ४  रूप  में  प्रारम्भ  |  पत्थर  साल  बाद

 हमने  गेर-ऋण  आन्दोलन  के  रूप  में  भी  धारण  कर  लिया  |  शाहाजादी  ६  समय  तक  यह  भ्रान्दोलन

 बहुत  सीमित  रहा  |

 सहकारी  आन्दोलन  की  सफलता  तीन  कारणों  से  हुई  है  ।  पहला  है  इनका  दूसरा  जन

 संख्या  र  तीसरा  ऋण  |  ग्रा जा दी  सम  देश  के  २०  प्रतिशत  ग्रामों  मेंक ऋण  संस्थाएं  थीं mS:

 ये  अघिकतर  एक  प्रयोजन  की  ऋण  संस्थाएं  थीं  ।  ये  कवल  ८  प्रतिदिन  कृषि  जनसंख्या  पर
 लागू

 होती थीं  प्रौढ़  प्रत्येक  सदस्य  को  ४०  या  ४४  रुपये  ऋण  दिया  जाता  था  ।  श्रान्दंलन  - we  ey  वर्ष  बाद

 = में  परिणाम  था  पिछले  दस  वर्षों  में  सहकारी  संस्थानों  लिए  बहुत  कुछ  किया  गया  |  fora

 बेक ने  एक  ग्रामीण  ऋण  सर्वेक्षण  समिति  स्थापित  की  थी  ।  पिछले  दस  वर्षों  में  हम  यह

 नहीं कहे
 कि  सब

 कुछ  कर  लिया  गया  हैं  किन्तु  हम  कह  सकते  हें  कि  ६०  प्रतिशत

 ग्रामों  में  सेवा  सहकारी  संस्थायें  स्थापित  कर  दी  गई  हैं  तौर  देश  की  ३३  से  ३५  प्रतिशत

 जन  संख्या  कं  इसके  श्रन्तगंत  लाया  जा  चुका है  |  प्रत्येक  सदस्य  को  Wo  रुपये  कीं  बजाय  १२०  रुपय

 ऋण  दिया  जाता  है  ।  PEKO-|N  को  कृषकों  क  २२०  करोड़  रुपये  तीन  प्रकार  कर्जों  में  दिये

 गये
 |  प्राक्कालीन ऋण  १८४५  करोड़  रुपये  से  अधिक  थे  ।  FEYo—Y¥e  में  यह  wins  २३  करोड़

 रुपये
 थे  ।  इसका  गत

 दस  वर्षों  में  इसका  दस  गुणा  दिया  गया  ।

 किन्तु  योजना  की  एक  त्रुटि  यह  थी  कि  गरीब  लोगों  को  कम  ऋण  मिलता  था  ।

 &&  में  श्री  बैकुंठ जाल  मेहता  के  घिन  एक  समिति  नियुक्त  की  गई  थी  ।  इसकी  सिफ़ारिशों

 बहुत  उपयोगी  थीं  ।  जमानत  के  द्धारा  भूमि धारियों  को  कुछ  राज्यों  में  ५००  रुपये  से  २०००

 उप  तक  ऋण  दे  दिया  जाता  है  शर  वह  भी  केवल  दो  हस्ताक्षरों पर  ।

 मिल  अंग्रेजी  में



 ३६३४
 मूलभूत  सहकारों  समिति  के  बारे  में  संकल्प  १९६२

 वापस  लिया  गया

 यह  स्थिति  सही  नहीं  है  कि  एक  प्रयोजन  वाली  संस्थानों  को  दूसरे  दिन  बहु-प्रयोजनीय

 तीसरे
 दिन  सेवा  सहकारी  संस्थापकों  में  परिवतित  कर  at  जाता  इस  पम  देश  में  २,  22,000

 कृषि
 ऋण संस्थाएं  सरकार  उनके  सेवा  सहकारी  संस्थाएं  होने  का  दावा  नहीं  करती  ।  इन  से

 ७५,०००

 seer  Sear  हैं  ।

 हमारी  योजना  यह  है  कि  तीसरी  योजना  के  अन्त  तक

 कुल  2,230,000  पंस्थाग्ों  मं  से  .  .

 उपाध्यक्ष  संकल्प  में
 कहा

 गया  हैं  कि  प्रत्येक  राज्य  संघ  राजतंत्र  में  कम

 से  कम  एक  कृषि  संस्था  स्थापित  की  जाये  |

 श्र  इयासधर मिश्र  :
 में

 इसकी
 भी

 चर्चा  करूंगा  ।  कुछ  सेवा  सहकारी  संस्थाएं  |  भी

 बहु  प्रयोजनीय  हो  गई
 पश्चिम  उत्तर  प्रदेश में  ऋण  को  गेहूं  के  कप-विक्रय से  सम्बद्ध  किया  गया

 है  श्र  गुजरात में  रुई  वे
 महाराष्ट्र  में  गलने  के  साथ  जम्मू  काश्मीर  में  चावल

 के  साथ

 ये
 सहकारों  संस्थायें  २६  करोड़  रुपये  के  मूल्य  के

 बीज
 कौर

 उपकरण
 बेच  रही  हैं

 |

 यदि  सहकारी  कृषि के  बार  में  प्रस्तावक  का  संकल्प  या  संशोधन  मान  तो

 इस  का
 प्रथ

 होगा  पीछें  की  कौर  जाना  ।  हम  संकल्प को  स्थिति  से  बहुत  आगे  जा  चुके हें  ।
 सकल्प  क  अ्ररप्सार  हम  २०  या  २४५  संस्थाएं  स्थापित  करनी  TT  परन्तु  ग्रा जस् थिति  याहू  |

 तीसरी  योजना  में  हमारी  ३२०  अज़ीम  परियोजनाएं  होंगी  सहकारीਂ  खेती  की  ।

 श्री  इन्द्रजीत  मल्होत्रा  FAT  कृषि  सहकारी  संस्थाएं  सरकारी  कमी  पर  बनाई  जातों  हैं

 या  स्वेच्छा से  ?

 क्रो  इयामघर  मिश्र  :  हमारी  योजना  है  कि  ग्राम  जिलों में  ३२००  संस्थाएं  हों  कौर

 भ्रामरी
 जिलों  में  इनका  काम  यह  होंगा

 कि
 वे  निकटवर्ती  खंडों  प्रौढ़  जिलों  में

 संस्थानों

 को  उपयोगिता  का  प्रदर्शन  करें  |  प्रत्येक  जिले में  १०  से  २०  तक  संस्थाएं  होंगी  ।  श्री  मल्होत्रा  के  प्रश्न

 क  उत्तर  म  म॑
 बताना  चाहुंगा

 कि  केवल  १५  से  २०  प्रतिशत  संस्थाएं  सरकारी  बंजर  भूमि  पर  हं  ।

 जम्म  काश्मीर  में  ६  को  ६  सरकारी  भूमि  पर  हैं  |  किन्तु  उत्तर  प्रदेश  में  १५१  संस्थानों में  से

 १५१  काम  कमी  ैं पर  |  यह  प्रतिशतता  €  ५  इसे  तरह  पंजाब में  ६३  संस्थाएं  कृषकों  ने  ey

 को  हैं  ग्रोवर  €  सरकारी  बंजर  भ  मि  पर  स्थापित  को  गई  ।  में  श्राप  राज्यों  बारे  में  भी  आंकडे दे

 सकता  हूं  |

 श्र  सेनानी
 :  उन्होंने  यह  क८ा  इसलिए  में  पूछना  चाहता  हूं

 श्र  दयानगर  मिश्र  :  मुझे  अपना  भाषण  जारी  रखने  दिया  जाये  |

 सीधी  बात ह  कि  PERL  १-६२  में  लगभग  ७००  संस्थायें  बनी  XX  विशेष  परियोजना

 क्षेत्रों  में  परब
 भी

 काम  कर  रही  है  ।  यह  जो  बात  कही  गयी  है
 कि

 वे
 सेवा  सहकारिता  संस्थायें  केवल

 कागज़  पर  ही  ait  काम  कुछ  नहीं  कर  उसके  लिए  मेरा  निवेदन  हू  कि  माननीय  सदस्य

 को  स्वयं  इन  स्थिर  के  कार्य  को  जाकर  देखना  चाहिए  ।  इस  बात  को  में  स्वीकार  करता  हूं

 fe  विशेष  परियोजना ग्र ों  को  arent  करने
 से  पूर्व  देश  भर  में  ४०००  संस्थायें  थीं  ।  कोई

 संयुक्त  कृषि  संस्थायें  कहलाती  थी  कोई  पट्टेदार  कृषि  संस्था  के  नाम  से  प्रचलित
 थी

 श्र
 कई

 ऐसी  थी  जो  सामूहिक  कृषि  संस्था  नाम  से  थी  ।  ये  तीन  प्रकार की  थी ।  ये  सब  समाप्त

 हो  गयी ।  इन  सब  का  सर्वेक्षण  किया  गया  था  ।  इनमें  से  २५००  ऐसी  थी  जिन्हें  संयुक्त  सामुहिक

 कृषि  संस्थायें  कहा  जा  सकता  था  ।  इसलिए  सरकार  इनकी  सहायता  करती हे  ।  फ़र्श  पूंजी  के  रूप

 मूल  म्रंप्रेजो  में
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 में  भी  धन  की  सहायता  दी  जाती  है  ।  अच्छी  व्यवस्था  करने  के  लिए  भी  घन  की  सहायता

 की  नाती  ह  अनुदान  शौर  ऋण  देकर  भी  सहायता  की  जाती  है
 ।

 इस  प्रकार  की  सहायता

 सभी  क्षेत्रों में  कार्य  करने  वाली  संस्थानों  को  दी  जाती हूं  ।

 एक  बात  यह  कही  गयी  थी  कि  ये  संस्थायें  स्वयं  सेवक  संस्थायें नहीं  हूं  ।  हमारा  किसान  सेवा

 सहकारिता  का  wt  ही  नहीं  समझ  सकता  ।  केवल  इन  संस्थानों  को  बनाने  वाले  झधघिकारी

 ही  इससे  लाभ  उठाते  हैं  ।  यह  ठीक  हैं  कि  इस  देश  में  ऐसी  अवस्था  हूं  कि  सहकारिता  आन्दोलन

 को  सरकारी  प्रयत्नों  द्वारा  प्रारम्भ  किया  गया
 ।

 परन्तु  मेरा
 निवेदन

 कि  विकसित  देशों  में

 ऐसा  ही  होता  है  ।  पूर्वी  एशिया  के  लगभग  सभी  देशों  में  लंका  कौर  जापान
 इसी

 प्रकार  की  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ा  ही  था  ।  परन्तु  हम  प्रतीक्षा  तो  नहीं  कर  प्राचीन

 ०५  तो  बढना  ही  लोगों  में  चेतना लानी  सरकार  सहकारी  कृषि  की  हर  प्रकार  से

 सहायता देने  को  तैयार  है  ।  मैं  मैसुर  राज्य  का  एक  उदाहरण देता  हूं  ।  हमारी  सरकार  हमारे

 प्रधान  मंत्री  ने  बार-बार यह  स्पष्ट  किया  हूँ  कि  सहकारी  खेती  के  लिए  कोई  सरकार  की  AK

 जबरदस्ती  नहीं  की  इसे  लोग  अपनी  इच्छा  से  करेंगे  तो  सरकार  सहायता  देगी  ।  मसूर

 राज्य  की  बाघीनीरा  सहकारी  संयुक्त  कृषि  संस्था  का  निर्माण  इन्हीं  लाइनों  पर  हुआ
 ।

 इसका  निर्माण

 १९४५९  को  टुन  ।  प्रारम्भ  में  इसके  १०१  सदस्य  थे  कौर  इनके  पास  Qev  एकड़  गैर-सरकारी

 निजी  भूमि  थी  ।  सदस्य  संस्था  के  कार्य  से  सन्तुष्ट  नहीं  थे  ।  कारण  कुछ  आन्तरिक  कठिनाइयां

 ata  कुछ  बाहर  की  रुकावटें  थीं  ।  परिणाम  यह  ष  सदस्य  संख्या  कम  होकर  दो  ही  वर्षों

 में  ३९  रह  गयी  कौर  भूमि  भी  केवल  ३२  एकड़  बाकी  गयी  ।  संस्था  कार्य  करती  रही

 भूमि  के  विकास  का  काय  होता  रहा  यह  एक  उदाहरण  ह  इस  प्रकार  के  कौर  भी  कई  उदाहरण

 हैं  जहां कि  लोगों की  अपनी  मर्जी से  इस  प्रकार  की  संस्था  बनी  है  ।  जिसकी  इच्छा  थी  वह

 सदस्य  बना  जिसकी  नहीं  थी  वह  निकल  कोई  जबरदस्ती  हमारी  कौर  से  नहीं  की  गयी  ॥

 हां  यह  जरूर  ह  कि  हम  इस  मामले  में  प्रोत्साहन  जरूर  देते  हैं  देते  रहेंगे  ।  यह  हमारी  नीति  हे  ।

 में  सदन
 के  समक्ष  एसो  शुद्ध  सहकारी  संस्थाओं  की  प्रस्तुत  कर  सकता  हुं

 जो  कि
 प्रत्येक  राज्य

 में  बहुत  ही  सफलता  से  चल  रही  हें  ।  सारी  सुची  तो  मेरे  हाथ  में  ह  परन्तु  सारी
 तो

 पढ़ने  में  समय

 कुछ  एक  के  नाम  बताता  हूं  ।

 महाराष्ट्र  की  धूलिया  जिसे  ZEKO-| 2  में  विद्वेष  परियोजना  क्षेत्र  में  ore  किया

 गया  था  |  इसका काम  बहुत ही  wea  हैं  ।  एक  ही  वर्ष  में  उत्पादन  बढ  गया  ह  ।  संस्थाओं  के

 पुनर्गठन  में  इस  क्षेत्र  में  पांच  छ  :  भ्रमण  संस्थाओं का  भी  विकास  हो  गया  है  जो  कि  विशेष  परियोजना

 क्षेत्र नहीं  हू
 ।

 इसी  तरह  इसी  क्षेत्र  में  नवयुग  सहकारी  संस्था  हू
 ।

 उत्तर  प्रदेश  में  शिवपुर  के  पास  खेमपुर

 संस्था  हे
 ।

 इसी  तरह  सूची  में  ग्र  ह  ।  मैंने  तो  सलाहकार  समिति  के  सदस्यों  भ्र  संसद्‌  सदस्यों

 को  निमन्त्रण दिया  था  कि  वे  स्वयं  जाकर  इन  संस्थाओं  के  कायें  को  देखें  श्र  जो  भी  कमियां  उन्हे

 महसूस  हो  उन्हें  बतायें  |  हमारा  तो  यह  हे  कि  सहकारिता  के  लिए  जो  कुछ  हमसे  सम्भव  है  वह

 हम  कर  रहे  हैं  ।  में  माननीय  सदस्यों  गैर-सरकारी  संस्थाओं  से  प्रार्थना  करूंगा  कि

 सहकारिता  झ्रान्दोलन  के  प्रसार  में  हमारी  सहायता  करे  ।  बिना  गैर-सरकारी  संस्थानों  श्र  स्वयं

 सेवक  की  सहायता  के  हम  कुछ  भी  प्रगति  नहीं  कर  सकते  ।

 हमारी  बहुत  सी  समस्यायें  हैं  are  अपने  निर्धारित  लक्ष्यों के  अनुसार  उन्हें  हल  करते हुये  हम

 बढ़  रहे  हैं  ।  दूसरी  योजना  के  लक्ष्य  हमने  प्राप्त  किये  हैं  ate  तीसरी  योजना  के  प्राप्त  करने

 की  हमें  पुरी  प्रकिया  हू  ।  कमियां  कौर  कठिनाइयां  हैं  झर  समस्यायें भी  हैं  ।  सब  से  बड़ी  कठिनाई

 गैर-सरकारी  नेतृत्व  की  हू  कौर  प्रशासनिक  कठिनाइयां  हैं  जिन्हें  हम  हल  करने  का  पुरा  प्रयत्न
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 इयामघर

 कर  रहे हैं
 ।

 प्रस्ताव  के अन्त ह
 जन

 पम्प कं  साधनों  के  उपयोग  की  बात  जो  प्रस्तावक  महोदय  ने

 कही  हू  उसका  प्रतीक  प्रचार  नहीं  हो  पाया
 ।  एक  प्रोर  वह  यह  कहते  हैं  दूसरो  अओर  वह

 स्वयं  ही  फरमाते  हैं  कि  हमारा  मंत्रालय  मेलों  श्र  सम्मेलनों  का  मंत्रालय  होकर  रह  गया  है  ।

 इन  दो  परस्पर  विरोधी  बातों  को  हम  कैसे  एक  कर  सकते  हैं  ।  हमने  कृषि  सेवा  सहकारिता  पर

 साहित्य  प्रकाशित  करवाया
 ।

 व्यापक  प्रशिक्षण  का  कार्यक्रम  चाल  किया  गया  है  ।  तीसरी  योजना

 के  अन्तर्गत इस  प्रकार  का  बड़ा  ही  व्यापक  कार्यक्रम  ह  ।  एक  हजार  दल  सारे  भारत  के  जिलों

 में  घूम  घूम  कर  इस  कार्यक्रम  को  जनता  के  निकट  ले  जाते  हैं  ।  इन  सब  से
 यह

 आशा  की  जाती

 है  कि  लोगों  मे  सहकारिता  की  चेतना  जायेंगी  ।  सरकार  की  नीति  भी  यह  है  कि  तीसरी  योजना

 के  अन्तर्गत  सरकारी  ग्रोवर  गैर-सरकारी क्षेत्र  के  बीच  एक  सहकारिता  क्षेत्र  का  निर्माण  किया  जाय  ।

 इसके  बिना
 तो  इस

 देश  का
 न

 कल्याण  हो  सकता  हैं
 न

 गरीब  किसान  at  ही  बढ़  सकता  हैं  ।

 सहकारिता  समाजवादी समा  ज
 की  स्थापना  की  श्र  प्रथम  TTS  ।  गरीबों  के  हित  की  बात  यही  हैं  ।

 में  प्रस्तावक  महोदय  से  निवेदन  करूंगा  कि  वह  संकल्प  ak  संशोधन  वापिस  लें  ले  ।  संकल्प

 में  जो  कुछ  कहा  गया  हे  उससे  कहीं  ग्रसित  वास्तव  में  कार्य  हो  रहा  ale  तराशा  है  कि  हम

 तीसरी  योजना  के  लक्ष्य  प्राप्त  करने  में  सफल  होंगे  ।  फिर  भी  इस  से  इस  विषय  पर  चर्चा  करने

 का  अवसर  मिल  गया  यह  प्रिया  ही  ।

 श्री  तुलाराम  :
 में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जो  कोआपरेटिव  इस  समय  चल

 रहे  उनसे  पैदावार कितने  परसेन्ट  ज्यादा  हुई  हें  ।  को-ग्रापरेटिव के  जरिए  से
 जो  खेती  होती  है

 ag  कितने  परसेन्ट  ज्यादा  है
 ?

 fat  इयासघर  मिश्र  :  यह  तो  मेने  ऊपर  बताया  है  ।  खेंती  की  वृद्धि  १  से  ५०  प्रतिशत  तक

 को  ह  ।  इस  बारे  में  कोई  निश्चित  श्रीमान  नहीं  लगाया  गया  ।  यह  कार्यक्रम  स्वीकार  भी  गत  ae

 ही  garg

 श्री  विभूति  मिश्र  गवर्नमेंट  कहती  है  कि  एक  हजार  की  को-ग्रापेरेटिव

 2
 ठी

 सोसाइटी  बनाई  जब  कि  रि  जवे  बैंक  कहता  हैं  कि  पांच  हजार  की  बड़ी  सोसायटी  बना

 जाये  ।  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इन  में  से  कौन  सी  बात  सही  ह  ।

 श्री  इयामघर मिश्र  :  गांव  सहकारिता  संगठन  में  गत  2o-  वर्ष  में  ग्रामीण  समिति  के

 सर्वक्षण  के  अनसार  ४०००,  Xooo  ६०००  की  जनसंख्या  मे  ही  बहुत  सी  संस्थायें  बनी  ।

 बाद  में  यह  निश्चय  किया  गया  कि  सहकारिता  समिति  केवल  १००० की  जनसंख्या  में  बननी  चाहिए  ।

 बाद  में  किसी  विरोध  की  भावना  से  नहीं  प्रत्युत  वैसे  ही  मेहता  समिति  की  सिफारिश  त्यौरी  frag

 बैंक  के  परामर्श  से  यह  फैसला  कि  १०००  से  oor  की  जत  संख्या में  एक  सहकारी  संस्था  बननी

 चाहिए  ।  यह  निर्णय  स्वीकृत  चलो  गया  था  i

 श्री  इन्द्रजीत
 लाल  मल्होत्रा  तथा  काइनात  मझ  इस  बत  का  aa  और

 सन्तोष  है  कि  सहकारी  खेती  सिद्धांत  के  सम्बन्ध  में  हुम  सब  एकमत  है  ।  मेरे  संकल्प  से  सहकारी

 खेती  की  हुवा  बनों  है  इससे  मुझे  प्रसन्नता  है  ।  इस  संकल्प  को  प्रस्तुत  करने  का  प्रयोजन  हो  यहीं

 था  कि  सभा  में  सहकारी  खेती  ना  पक्ष  में  वातावरण  उतन्न  all  इत  म  मुझ  सफलता  मिली

 हैं  ।  मेरा  इस  वारे  में  निवेदन  है  कि  सरकार  हमें इस  दिशा  में  किये गये  अपने  कार्य  की  सक्रियता

 के  बारे में  हमें  सन्तुष्ट  नहीं  कर  सकी  ।
 er

 faa  प्रंग्रेजी  में
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 मंत्री  महोदय  ने  बार-बार  आंकड़े  ही  प्रस्तुत  करने  का  प्रयत्न  किया  हे  ।

 मेरी  धारणा  है  कि  यदि  हमें  कन्  कार्यक्रम  में  सफल  होना  तो  हमें  इस  मामले  में  दृढ़  विश्वास

 के
 साथ  अगे  बढ़ना  चाहिये  ।  इस  दिशा में  काम  की  गति  को  तीब्र  करने  भी  उपाय  निकाले  जाने

 चाहिएं  ।  क्योंकि  इस  के  लिए  मंत्री  महोदय  मे  श्राइवासन  दिया  गर्त  में  सदन  को  म्रनुमति  से  अपना

 संकल्प वापिस  लेता  हूं  ।

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  श्री  ब  ०
 Ho  दास  अपना  संशोधन  वापिस  ले  रहे  हैं  ?

 fat  रन
 कु०  में  अपना  संशोधन  वापिस  लेता  हूं  ।

 थो
 ब०  Fo  दास  का

 1110-10.
 सभा  की  श्रुति  से  वापिस  लिया  गया

 + SUT  महोदय  :  क्या  इस  संकल्प  को  वापिस  लेने  की  सभा  की  अनुमति  है  ?

 कुछ  माननीय सदस्य  :  जी  हों  ।

 संकल्प  सभा  को  अनुमति  से  वापिस  लिया  गया  ।

 अ्रस्पृश्यता  निवारण  सम्बन्धी  संकल्प

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 सभा  अगला  संकल्प  लेगी  |

 शो  बाल्मीकी  :  उपाध्यक्ष  मे  रा  प्रस्ताव  इस  प्रकार  है
 ce

 इस  सभा  की  यह  राय  है
 कि

 देश  भर  में  यह  जानने  a
 लिए  एक  सर्वेक्षण  करने के  हेतु  कि

 श्रस्पृर्यता  कहाँ  तक  दूर  हां  गयी है
 कौर  हरिजनों  शर  दलित  वर्ग  के  लोगों  ने

 कितनों  शिक्षा  सम्बन्धी  तथा  राजनीतिक  प्रगति  की  है  इस

 सम्बन्ध  में  उपयुक्त  उपाय  सुझाने  के  सदस्यों  गैर-सरकारी  संस्कारों

 के  प्रतिनिधियों  को  एक  समिति  नियुक्त  को  जाये  1.0

 चौदह  वर्ष  की  आजादी  के  ध  भी  इस  सदन  में  इस  प्रकार  का  एक  विचार  इस  प्रस्ताव

 के  रूप  में  यहं  बहुत  बेहतर  मुझे  नहीं  लगता  है  ।  लेकिन  अनाज  मी  आधिक  दृष्टि  से  देखा

 सामाजिक  दुष्टि  से  देखा  घार्मिक  दृष्टि  से  देखा
 राजती  तिक  दृष्टि  से  देखा  तो  हरिजन

 और
 दलित

 लगों  को  समस्या  विकट  है  |

 इससे  पहले  कि  में  झाग  बढें  इस  विचार  पर  कुछ  कहने  के  एक  कौर  विचार  में  सदन

 के  सामने  रखना  चाहता हूं  ।  इस  प्रस्ताव  में  केवल  हरिजनों  तथा  दलितों  को  स्थिति  की  wiz

 सरकार का  हयात  आकर्षित  फिया गया  है  कौर  एक  कमेटी  बनाने  का  सुझाव दिया  गया  है  ।

 मेरे  कुछ  सिर  जिनके  दिलों  में  जन-जातियों  के  प्रति  प्यार  और  जो  पिछड़ी  जातियों  के  बारे  में

 सोचते  वे  कहेंगे  कि  क्यों  उन  सब
 को  छोड़  दिया  गया  है  जर्बाक  संविधान  में  इन  सब  का  समावेश

 किया गया  है  ।  मैं  बहुत  विनयपूर्वक  कि  करना  चाहता हूं  कि  जहाँ  तक  पिछड़ो  जातियों  का

 सम्बन्ध  राधिका  ३४०,  संत रि घान  अनुच्छेद  ३४०  के  अनुसार  देश  के  राष्ट्रपति  ने  ह. बेक्वड

 fam  aaa  कामंस  जिसके  चेयरमैन न  मानी त्र  काका  साहब  कालेलकर  थे  उस  कमीशन

 की  रिकोममेंडे शन्स शख़्स
 सौभाग्य  से  सरकार  के  सामने  हें  ।  उन  रिकोमेंडेशन्प  पर  कहां  तक  अमल

 है  र  कहां  तक  नहीं  हुमा  इसको  सरकार  जानती  देश  को  जनता  जानती  आप  जानते

 शर  में  भी  जानता हूं  ।  जंगलों  में  रहने  वाले  हमारे  भाई  जो  जन-जातियों  के  हैं  उनको  भी

 एक  विकट  समस्या
 है

 जिसकी  तरफ
 सभी  का  ध्यान गया  है  ।

 sient  जाति  सेवक  संघ  जैसी

 मूर  झंजेजी  में
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 संस्था  ने  तथा  हरनेक  महापुरुषों  ने  श्र  यहां  तक  कि  बापू  जी  ने  भी  हरिजनों  की  समस्या के

 साफ-साथ  उधर  भी  विशेष  ध्यान  दिया  है  ।  हमारे  मंत्री  जी  भी  यहां  विराजमान  हैं  प्रौढ़  उनका  भी

 उधर
 ध्यान  गया  संविधान के  नीलच्छद  ३३६ के  प्रन॒सा च््झे  एक ट्राइब  त

 कमीशन
 भी  नियुक्त

 कियां  गया
 था  जिसके  चैयरमेन  माननीय  यु  ०  एन०  जेवर  साहब  थे  तौर  उसकी  रिपोर्ट भी  सरकार

 के  सामन ेहै  ।  उसकी  रिकोमेंडेशन्स  पर  भी  रमल  होना  चाहिये  ।  बैकवर्ड  क्लासेज  कमीशन  ने  भी

 हमारी  समस्या ग्र ों की  प्रोर  ध्यान  दिया  है  शर  साफ  तौर  से  कहा  हैं  कि  देश  में  Hegre  की

 टीका  ग्राम  भी  देश  के  हरनेक  भागों  में  कौर  विशेषकर  ग्रामों  में  विद्यमान  है  ।  इस  प्रकार से  में  समझता

 हु ंकि जन-जातियों  कौर  पिछड़ी  जातियों  के  लोंगों  के  लिए  कमीशन  झा  जाने  के  बाद  अ्रब जो जो  परिगणित

 जातियां  हरिजन ग्न्य  दलित  जातियां  उनके  लिए  भी  इस  प्रकार  का  एक  कमीशन  या  इस

 प्रकार  श की  एक  कमेटी  होनी  चाहिये  ।
 अगर

 इस
 तरह  की  मांग

 की
 जाती  है

 तो
 में  समझता हूं

 कि  यह  न  तो
 ate  अनुचित  मांग  है

 न  ही  गलत  मांग  हे  बल्कि  यह  मांग  बिलकूल

 मांग ह  ।

 अरब  में  अपने  मकसद  की  प्रो  प्राता  हूं  |  थीं  वेद  का  मंत्र  हैं

 मा  जीवेग्य  :  प्रमद  :

 इसका  तय  जीव  के  प्रति  प्रमाद  न  जाए  ।  किन्तु  उसके  प्रति  प्रमाद  किया  जाता  ह
 ae  |

 अस्पृश्यता  की  मानवीय  दुष्टि  से  देखा  जाये  तो  एक  ऐसी  समस्या  है  कि  जिसको  are

 भ्र वस्त काल  से  महर्षियों  ग्रोवर  देश  के  महानतम  का  ध्यान  गया  है  ax  हमारे  देश  ने

 मनुष्य  के  अपमान को  बर्दाशत  नहीं  किया हूं
 |  वेदों में  सब  मानवों  को  अमत  कहा  गया  gt

 लेकिन  अमृत  पुत्र  का  अमृत  पुत्र  के  द्वारा  आज  भी  राज  भी  अवहेलना  होती  श्राज  भी

 उसको  दुर  दूर  किया  जाता है
 ।  माता  प्रेम  सम्पूर्ण  सन्त  महात्माओं  ने  सानी-मानव  में

 तथा  प्रेम  के  लिए  एक  विशेष  माग  की  शर  मानव  जाति का  ध्यान  आकर्षित किया  था  ।  में  इसको

 बंग  सन्त  चंडीदास
 जी

 के  शब्दों में  कहना  चाहता हूं

 हसिबुर  ऊपर  मानुष  सत्य  ताहार  ऊपर  नाहीं  ।”

 सब  से  ऊपर  सब  से  बढ़  कर  मनुष्य  उससे  बढ़  कर  कोई  नहीं  लेकिन श्राप  भी  हमारे  देश

 में  मानव  की  महानता  को  वांछित  करने  वाले  ऐसे  was  मनुष्य  हैं  जिन  में  जातीय  श्रीमान

 पीरियारिटी  कम्पलैक्स  है  ate  ote  भी  वे  मानव  का  अ्रपमान  करते  मानव  को
 सहित  समझते

 हैं  ।

 मूलचन्द  दुबे  पीठासीन

 mae  घटनायें  इस  पे  विद्वेषात्मक  भ्रस्पदयता  के  कारण  घटित  होती  जिनको

 हम  कहने  में  हिचकिचाते  नहीं  राज  भी  केवल  इस  प्र स्पृश्य ता  के  कारण  देश  के

 लोगों  को  ग्रामों  से  झूठे  ग्रामीण  लगाकर  उनकों  शादी  जेसी

 सामाजिक  घटनायें  सारे  देश  के  घटित  होती हैं  ।  श्राप  भी  जो  हमारे  दिलों  पर  गुजरती  है  वह

 क्रिस  से  कहें  ?
 यहां  सुनता कौन  है  ?  संविधान में  जो  अनुच्छेद  १७  है  में

 केवल
 उसकी  भावना  श्राप

 के  सामने  रखना  थाहता हुं  देश  की  संविधान  संविधान  निर्माता  तथा  देश  के

 संविधान  परिषद्‌  दे  नायक  के  प्रति  हम  साभार  प्रकट  करते  कि  उन्होंने  इस  ्रनुच्छेंद  में  भावना

 रक्खी  थी  कि  अस्पृश्यता  का  निवारण  किया  जाये  बौर  उसने  प्रत्येक  रूप  पर  प्रतिबन्ध  लगाया

 जायें  ।  अस्पृश्यता  के  कारण  निर्योग्यता  मानना  कानून  अपराध  होगा  |
 यह  प्रतिभावान  या  निदेश

 जो  इस  अनुच्छेद में  प्रदर्शित  कहां  तक  पूरे  हुए
 ?  ठीक  आपने  एक  कानून  ह अस्पश्यता ्  |

 १९५५
 '

 नाम
 का  पास  किया है

 ।
 उसके  प्रस्तुत  छुआछूत को

 बरतने
 को

 दण्डनीय
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 बना  दिया गया  हूं  ।  लेकिन  उसका  प्रभाव  कया  हुआ
 ?

 उसक  दवारा  कया  हुआ  हे  यह  में  भागे  चल

 कर  कहना  चाहूंगा  संविधान  में  श्रस्पूश्यता  का  निवारण  कर  देने  मात्र  से  समस्या  का

 नहीं  होता  है
 ।

 क्या  यह  हिन्दू  समाज  से  खत्म  हो  गई  है
 ?  ae  भी

 यह  समस्या  विचारों  हमारी

 मज्जा  हमारी  हड्डियों  में  हर  तरह  से  विराजमान  में  है  उसे  हटाया  नहीं  जा  रहा  है  यह  ठीक

 है  कि  यह  समस्या  हिन्दू  दायरे  के  भ्रमर  सिख  दायरे  ग्रन्दर  है  ate  उस  दायरे  प्रस्तुत  यह

 जातियां  ais  भ्रस्पृश्यताजनित  सामाजिक  बाधाओं  से  सुस्त  जिसका  परिणाम  यह  है  कि  उनको

 शैक्षणिक  दृष्टि  आधिक  दृष्टि  सामाजिक  दृष्टि  से  राज  पिछड़ा  रहना  पड़ता  कौर  यह

 इस  बात  का  स्पष्ट  प्रमाण  है  कि  यह  समस्या  हमारे  लिए  बहुत  जटिल  थी  ।  ara  भी  हमारी

 अवस्था में  प्रकार  नहीं  तौर  श्राप  ने  देखा  कि  संसद्‌  ने  १०  वर्षों  के  लिए  इस  सं  रक्षण  को  बढ़ाया ।

 यह  इस  बात  का  सबूत  हैं  कि  अराज  भी  इन  लोगों  का  उत्पीड़न  ग्राम  भी  इन  लोगों  की  समस्या  जटिल

 gu  दस  वर्ष  तक  उन्हें  संरक्षण  दिया  गया  है  ।  बार-बार इस  प्रकार  का  विचार  wat

 था  कि  कोई  न
 कोई  इस  प्रकार  के  प्राप्त  होंने  चाहिये

 कि
 किस  हद  तक  यह  अस्पृश्यता  दूर  हुई

 श्रमिक  दृष्टि  सामाजिक  दृष्टि  वैधानिक  दृष्टि  से  शर  राजनैतिक  दृष्टि  से  वे  लोग  कितने

 गे  बढ़े  इसका  कोई  माप  दण्ड  सामने  चाहिये  |  किन  वह  नहीं  प्राया  हैं  ।

 नीय  है  प्रौढ़  बाप  को  जरूर  इस  बात  को  लेकर  ५  चलना  चाहिये  ।  इस  बात  की  जांच  के  लिए

 कई  न  कोई  याडस्टिक  होनी  ताकि  इन  तथ्यों  का  पता  चलाया  जा  सक  कि  हम  झपने

 मनुष्यों  में  कितने  सफल  हुए  ने  ।

 २६  १९५०  को  जब  संविधान  लागू  FAT  तब  से  लेकर  सन्‌  १९५५ तक  जब

 सयता  अघिनियम  के  oa  wea  को  ae  घोषित  किया  गया  था  वहं  भी

 दण्डनीय  अपराध  ग्राहक  अनेक  प्रकार  से  उन  का  प्रपमा ने  होता  है  शौर  घटनायें  घटित  होती

 हैं  ।  वही  में  श्राप  के  सामने  रखना  चाहता  हूं  ।  जिस  प्रकार  से  सामाजिक  दृष्टि  से  राज  भी  यह

 विभीषिका  एक  विकट रूप  धारण  किये  हुए  उस  से  हमारे  हरिजन  भाइयों  के  अन्दर

 दलित  जातियों  के  इन्दर  रोष है  कौर  वह  रोष  चाहे  किसी  प्रकार  से  प्रकट  हो  या

 ने  लेकिन  यह  बात  जरूर  g  कि  हम  समाज  में  ए  समान  व्यवहार

 चाहते  समान  स्तर  चाहते  समान  स्थिति  चाहते  हैं  ।  यह  कोई  गलत  बात  नहीं

 भी  a  कहने  के  जिए  तैयार हूं  कि  देश  के  were  हिन्दू  जाति  हिन्दू  नेता  इस  बात  को  एक

 श्र  ही  रूप  में  लेते  हैं  ।  जहां तक  दलित  जातियों  या  हरिजनों का  सम्बन्ध  में  कहने के  लिए

 तयार  हूं  कि  हमारे  हिन्द  धर्म  प्रादि  धर्म  ३  धर्म  से  प्रकट  सम्बन्ध  हमਂ  उससे  विच्छिन्न

 नहीं  होना  चाहते  |  लेकिन  दूसरी  तरफ़  «| अ्रनक  बातों  के  भ्राता  अनेक  मानुषिक  घटनाओं  वे

 साध  अवांछनीय  घटनाओं के  झ्राघार  में  कह  सकता  हुं  कि  हमारा  उन  से  सम्बन्ध  जरूर  है

 मगर  हजारों इस  प्रकार  के  हिन्दु  हैं  जिनका  संबन्ध  हम  से  नहीं  ऐ  सा  प्रतीत  होता  है
 कि

 हिन्दू
 मिट  जाना  चाहती  है  मगर  वह  हरिजनों  की  समस्या  को  हल  नहीं  करना

 अस्पृश्यता को  बिल्कुल  दूर  नहीं  करना  चाहती  ।  यह  विकट  स्थिति  है  ।  राजनी  तिक  दृष्टिकोण

 कुछ  भी  हो  सकता  है  लेकिन  एक  मानुषिक  कौर  मानवीय  दृष्टिकोण  अर्थात  एक  मनुष्य  को  दूसरे

 मनुष्य  से  प्रेम  उससे  एक  प्रकार  की  हमदर्दी  की  कर  ध्यान  देता  चाहियें  ।

 हमारी  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  भी  इस  तरह  समावेश  हमारी  कल्याणकारी  योजनायें

 चली  हैं  वे  भी  एक  तरीके  लेकिन  में  निवेदन  करना  चाहता हूं  कि  हमारे  एक  नई  दृष्टि  से

 इस  बात  का  अध्ययन कर  रहे  हैं  ।  उन्होंने  रेनुका  रे  कमेटी के  नाम  से  एक  समिति  उसकी

 रिपोर्ट  :  श्राफ  दि  स्टडी टोम  ara  सोशल  वे  लेकर  एण्ड  वे  लेकर  श्राफ  बेकार  क्लासेजਂ

 मेरे  हाथ  में  है
 ।

 उस  में
 भी  स्पष्टतया प्रकट  गया हे

 कि  किस
 प्रकार  ara  भी श्रस्पुद्यता



 े  ४०  2  १९६२

 ~
 भयंकर  स्प  स  विद्यमान  हैं  |  को  विशेषरूप  a शौर  देहाती  क्षेत्रों  इसे

 कानून  द्वारा  द्र  नहीं  किया  जा  सकता  ।  एक  प्रकार

 का  अध्ययन  जो  उस  कमेटी ने  में  उसको  श्राप के  सामने रख  देना  चाहता

 हूं
 ।

 अस्पृश्यता  की  इस  विभीषिका  को  महसूस  करके  ही  हमारी  प्लैन  प्रोजेक्ट  समिति  द्वारा

 समाज  कल्याण  के  जिए  स्टडी  टीम  स्थापित
 की  जिसको  चेयरमैन  श्रीमती  रेणुका  रे  थी ं।

 उस  कमेटी
 ने

 बड़ी  योग्यता
 स

 देश  का  ध्यान  देश  में  बरती  जानेवाली  श्रस्पदयता की  प्रो  दिलाया

 है  ग्रसने  विचार  उस  पर  रखे  हैं  प्रौढ़  एक  प्रकार  से  एक  ser  fear  है  जो  कि  मैं  श्राप वे  सामने  रखना

 चाहता  हूं
 ।

 वहू  किस  श्राघार
 पर

 है  इस
 को  श्राप  समझा  जायेंगे  ।  परिगणित तथा  जनजातियों  के

 आयुक्त  की  रिपोर्टें  में  जिला  है

 प्रोजेक्ट  समिति ने  समाज  कल्याण  तथा  पिछड़े वर्ग  के  लिए  जो  स्टडी  टीम  स्थापित

 की  थी  उसने  प्रस् पू यता  सम्बन्ध  में  इस  बात  के  देखने  के  लिए  एक  सर्वे  किया है  कि

 श्रस्पृकयता  निवारण  किस
 गति

 से  हो
 टीम  के  निष्कर्ष  नोचे  दिये  जाते हैं

 :

 उत्तर  देने  वाले  ५६  ७५  हरिजनों  जनसाधारण  में  बैठने के  स्थानों  तथा

 बर्तनों  के  प्रयोग  में  भेदभाव  का  अनुभव  हुआ  ।

 उत्तर
 देने  वाले  ५६  .  ८  प्रतिशत  हरिजनों  ने  श्राम  स्थानों  पर  जाने से  संकोच  प्रकट

 किया  क्योंकि  हिन्दू  इस  बात  से  नाराज़  होते  थे  ।

 उत्तर  देने  वाले  ३२  .  ४
 प्रतिशत  हरिजन  हिंदुद्नों पर  प्राचीन  निर्भरता के  कारण

 म  स्थानों  में  नहीं  जाते  हैं  ।

 भ्र स्पृश्य ता  शभ्रधिनियम  की  जानकारी  सवाल  हिन्दुओं  में  अधिक  मात्रा

 में  है  जो  कि  9.0  sj  प्रतिष्ठित  हैं  इसके  मुकाबले में  हरिजनों  की  जानकारी

 केवल  ६६.  ७  प्रतिशत ज्ञात  हुई  है  ।

 (8)  हरिजनों  का  कामिक  बहिष्कार  तक  समुचित  मात्रा  में  विद्यमान  हे  जो  कि

 सवर्ण  की  संख्या  से  स्पष्ट  जो  कि  हरिजनों को  घार्मिक  कामों  में  साथ  रखते

 हैं  ।

 श्रस्पृदयता  का  दोष  स्वयं  अ्रछतों  में  भी  है
 a

 उत्तर  देने
 वालों  में  से  १८. ३

 दात  हरिजनों  मे  अपने  थ  नीची  जाति  के  हरिजनों  के  साथ  अस्पृश्यता  का  व्यवहार
 प्

 करना  स्वीकार  किया  हूँ  ।

 इस  में  यह  प्रतिदिन  भावना  प्रकट  की  गई  है  लेकिन  में  कहना  चाहता  हें  कि  इस  का  ग्रा घार  कुछ  भी

 ATT  समस्या  है  प्रौढ़  एक  विकट  रूप  में  है  ।  फीस  पर  यह  प्रतिशत  संख्या  प्रकट  की  गई

 है  यह  देखना  टीम  का  काम है
 ।

 ले
 किन  मैंने  वह  विचार  भ्रामक

 सामने  हे  ।  पंचवर्षीय  यॉजनाश्ों

 yet  गौर  विशेषकर  प्रथम  योजना  के  अन्दर  हमारा  जों  विचार  चला  इस  समस्या  की  ओर

 टीम  ने  जो  विचार  प्रकट  फिया है  वट  भी  में  श्राप  के  सामने  रखना  चाहता  हू ंकि  योजनाकारों

 ने  महसूस  किया  था  कौर  इसी  लिये  अस्पृश्यता  निवारण  फे  लिए  war  से  विशेष  राशि  की  व्यवस्था

 किसी  |  प्रथम  योजना  में  कानून  तौर  शिक्षा  शोर  लोकतांत्रिक  उपायों  तथा  भ्रनुसुचित  जातियों

 केमिकल्स  द्वारा  इस  दूर  करने  पर  जोर  दिया  गया  बात  ठीक  कानून  पास  ।  लेकिन  इस

 का  कोई  नतीजा  हहीं हुमा  शिकायत या  झगड़ा  जो
 कुछ

 भी
 चाहे  किसी

 भी  रूप  में  होता हो

 मुझे  ऐसा  लगता  हूं
 कि

 भुस  में  प्राग  लगा  जमालो  दूर  खड़ी  ।  झगड़े  की  श्राग  को  बढ़ाने  वाले  निवेदन

 ज्यादा  उस  को  बुझाने  वाले  कम  विशेषकर  देहातों  में  ।  हमारी  विशेषता  काम  पर  कोई  ध्यान  नहीं



 ११  39S,  १८८४  अस्पृश्यता निवारण  सम्बन्धी  संकल्प  TER

 जाता  बल्कि  इस  पर  उल्टे  दाब  मढ़ा  जाता  हैं  ।  तर  विशेषकर  देहातों

 में  समझाने  बुझाने  शिक्षा  के  द्वारा  भी  प्रत्यक्ष  चलते  हेले कित  में  बड़े  ग्रहण  से
 करना

 चाहता हुं
 कि  बह  सब  प्रयत्न  निष्फल  जाते  हैं  ।  प्रभी  मेंने  पिछले  इलेक्शन  में  देवा  था  कि  पढ़े  लिखे

 लोग  रहते  थे
 ”

 जाति  बिरादरी  का  फैसला  है
 ”

 way  समाजिक  कौर  मनोरंजक  कार्यक्रम  हैं

 उनमें  भो  ग्रस्पदयता  का  यह  विचार  जरूर  कराता  मे  इस  तरह  की  मिसालें  दे  सकता हूं

 फि  उन  मनोरंजक  कार्यक्रमों  में  प्रौढ़  उत  सामाजिक  कार्यक्रमों  में  हरिजनों  के  साथ  wears  का

 दुर्व्यवहार  बरता  जाता है
 उनको  रखा

 जाता  में  ऐसी  शैक्षणिक  seat  के  भी

 उदहरण दे  सकता हूं  जहां  इस  प्रकार  का  दुर्व्यहार  किया  जाता  हैं  और  किया गया  है
 |

 एक  बात  कही  गयी  कि  हरिजन  स्वयं  उठने  का  प्रयत्न  करें  और  अपना  स्वयं  विकास  करें

 यह  बात  दूर  स  काबिले  कद्र  हं  लेकिन  में  बड़े  द्ग  से  कह  देना  चाहता  हूं  कि  हम  उठना  चाहते  हैं

 लेकिन  प्रभी  भो  लोग  हमको  उठने  नहीं  देता  चाहते  ।  हम  पर  प्रत्येक  दबाव  हैं  ।  में  आंकड़ों के
 झ्राघार

 पर  रकार  स  कहना  चा  हता  हूं  कि  जा  हरिजन  संस्थाएं  ग्रोवर  हरिजन  स्कूल  सारे  देश  में  चलते  है  उनको
 ता  फे  बराबर  सरकार  से  मदद  दो  जाती  जब  कि  संस्थापकों  को  ज्यादा  मदद  दी  जाती

 जहां  हमारे  स्वयं  उठते  की  बात  उसे  बरदाशत नहीं  किया  जाता  है  यद्यपि  हममें  चेतना

 को  लौ  जल  उठी  है  स्वयं  विकास  का  set  भी  साधनों  के  अ  भाव  में  स्वप्न  सा  gala  होता  है  ।

 अस्पृश्यता  अपराध  का  जो  अधिनियम  सन्‌  PER¥  में  लागू  किया  उसा  बारे

 में  है  att  सोधी  शिकायत  है  कि  अब  तक  बहुत  कम  मामले  दर्जे  किये  गए  हैं  प्रौढ़  पुलिस

 बिलकुल  ध्यान  नहीं  देती  औरतें  यह  भी  कहने  के  लिए  तयार  हूं
 कि  जो  शिकायतें की  जाती  हैं  वे

 दर्ज  नहीं  की  are  उसके  पीछे  कुछ  आधिक  दबाव  है  पौर  कुछ  सामाजिक  दबाव  हैं  घौर  बलशाली

 जातियों  का  दवाव  है  ।  इसमें  सरकारी  अधिकारी  श्र  पुलिस  भी  हमारी  मदद  नहीं  करते  ।

 इसीलिए  कानून  पास  होने  के  बावजूद  भी  हमारी  समस्या  का  हल  नहीं  हो  रहा  है  यह  में  प्रापक  सामने

 साफ़  साफ़  रख  देना  चाहता हूं  ।

 हमारे  गे  रिज  भाई  हैं  बे  सदियों
 से

 लुटे  पिटे  हैं  ग्रोवर एक॒
 प्रकार

 से
 शरणार्थियों

 से  बदतर  हैं  ।

 में ्राप से से  यह  जाहिर  कर  देता  चाहता  हूं  कि  समाज  हम॑  को
 एक

 aia  समझता  है  ।  qe  एक

 सामाजिक  दृष्टिकोण  है  जो  कि  मेंने  अ्रापव  सामने  रख  दिया  है  ।

 शिड्यूल  कास्ट  कमिश्नर  ने  भी  यह  विचार  अपको  सामने  रखा  कौर  अपनी  रिपोर्टों  में

 सुझाव  दिया  है  कि  सारे  देश  के  सारे  राज्यों  के  अन्दर  ऐसे  ग्रामों  को  सूचियां  तैयार  की

 जाएं कि  जहां  अस्पृश्यता का निवारण का  निवारण  हो  गया  इस  पर  कोई  अमल  नहीं  इस  तथ्य  को

 बिल्कुल  उपेक्षित  रखा  झ्र ौर  यहीं  नहीं  बल्कि  इस  ग्रोवर  ध्यान  नहीं  दिया  |

 कहा  जाता  है  कि  श्रमिक  दृष्टि  से  हम  ot  बढ़  गये  हैं
 ।

 लेकिन  area  भी  कुछ  नौकरी  पेशा

 हरिजनों  को  छोड़  कर  अर  कामों  में  जो  लोग  लगे  हैं  उनको  छोड़.कर  कौर  नगर  के  हिस्सों  को  छोड़

 ara  भी  ग्रामों  के  हरिजनों  दलितों  की  दशा  el  दासता  की  हूं  ।  वह  दबाव  में  ही  नहीं  हैं  बल्कि

 दूसरे  के  नीचे  हे  ae  दब  कर  रहते  हैं  ।  उसकी  प्रो  में  रोका  ध्यान  ares  करना  चाहता  हूं  ।

 उस  पर  उनको  डटकर  सामाजिक  अपमान  तथा  भ्र त्या चा  सहने  पड़ते हैं  ।  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि

 आर्थिक  दृष्टि  से  हम  कितने  आगे  बढ़े  हैं
 ?  जिन  आंकड़ों  पर  यह  कहा  जाता  है  वे  हमारे

 सामने  रखे  जायें  ।  नराज  देखें  कि  देश  के  श्रमिकों  में  उनका  क्या  स्थान  है  are  देखें  कि  इन  जातियों

 को  इम्पोर्ट  और  परमिट्स  प्राणी  में  कितना  स्थान  प्राप्त  हूं  ।
 इनके  पास  कहीं  कहीं  मामूली

 लकड़ी  कोयले  की  दुकानें  हजारों  में  एक  |  हजारों  लाभकारी  धन्धों  के  बोच  इन  लोगों  को  एक  बाघ

 मुश्किल  से  मिलता  है  कौर  बाकी  दूसरे  लाभ  उठाते  हैं
 ।

 यही  बल्कि  हमारा  खुलकर  श्रमिक

 शोषण  होता  है  कोआपरेटिव  सोसाइटीज़  के  नाम  इस  प्रकार  से  जो  age  पेशे  हैं  चाहे  बह
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 बालमीकी ]

 चमड़े  का  काम  हो  या  कोई  काम  उनका  लाभ  दूसरों  के  हाथ  में  जाता  हमारे हाथ  में  नहीं

 नाता  और  इस  तथ्य  की  कोई  जांच  नहीं  की  जातों  ।  तो  में  ः  करना  चाहता  हूं  कि  इस  प्रकार

 हमारा  झ्राथिक  पोषण  होता  है  इस  कोई  निगाह  उठाकर  नहीं  देखता  है  ।  प्राचीन  दृष्टि  से

 इस  दिशा  में  कोई  उन्नति  नहीं  हुई  है  कौर  न  हम  कोई  बहुत  ज्यादा  बढ़े  नतीजा यह  कि

 ढोल  पीट  कर  कहा  जाता  है  कि  हरिजन  चरागे  बढ़  गये  हैं  ।  श्राप  अपने  तरीके  से  हरिजनों  को  जो

 विशेष  रूप  से  बिल्कुल गरीब  इंडस्ट्री चलाने  के  wet  कोआपरेटिव सोसाइटीज़  चलाने  के

 अपनी  क्रेडिट  सोसाइटी  चलाने  के  अपने  छोटे-छोटे  धन्धों  को  चलाने  के  लिए  कोई  अधिक

 मदद  नहीं  अ्रधिकारियों  की  a  से  उनको  कोई  सहयोग  प्राप्त  नहीं  राज  कोई  भी

 लाभकारी पन्त  हरिजनों  के  हाथ  मे  नहीं  कोई  इकानामिक  काय  उनके  हाथ  में  नहीं  वह  इस

 वजह  से  कि  उनको  पैसे  की  मदद  नहीं  मिलता  ate  इसी  वजह  से  वह  बिल्कुल  पिछड़  रहे  हैं  ।  इस

 भ्रोर में मैं  आपका  ध्यान  आकर्षित करना  चाहता  हुं  ।  जो  यह  कहा  जाता  है  कि  श्रमिक दृष्टि  से  हरिजनों

 की  स्थिति  भ्रच्छी  है  इसको  में  बिल्कुल  नहीं  मानता  ।  राज  भी  देवा  के  ज्यादातर  उद्योग  ae  बड़े-बड़े

 लाभकारी धन्धे  दूसरों  के  हाथ  में  हैं  प्रौढ़  वे  ही  उनसे  पनपते  हैं  ।  वे  ही  सब  से  fas  शोर  मचाते  हैं

 कि  हरिजन  art  बढ़  गये  हैं  ।  यदि  इस  पहल  को  ही  हल  कर  दिया  जाये  तो  हमारे  भाग्य  ही  न  खुल

 जाय

 एक  बात  बिल्कुल साफ  है  |  हरिजनों  को  कुटीर  या  छोटे-छोटे  उद्योग  धन्धे  में  भी  तरक्की नहीं
 दी

 जाती  उनको  सहयोग  नहीं  दिया  इसलिए  उनको  इससे  लाभ  नहीं  होता  ।  प्राप्ति  नीति-रीति

 हो  कुछ  ऐसी  है  कि  जो  धनी  है  उसी  को  कर्जा  मिलेगा  उसी  को  रुपये  की  मदद  मिलेगी  जिसका

 परिणाम यह  हो  रहा  है  कि  धनी  झ्र धिक  धनी  होता  जा  रहा  है  गरीब  अधिक  गरीब  होता  जा  रहा

 इनमें  हरिजन  सब  से  अ्रधिक  गरीब  होते  जा  रहे  हैं  ।

 श्री  मैं  जमीन  के प्रदन  की  भ्राता  हूं  ।  जहां तक  जमीन  का  प्रशन  हू  उसकी  में  आपका

 ध्यान  झ्राक्षित करना  चाहता  हूं  ।  झ्रापके  पास  सारे  देश  के  राज्यों  के  भ्राता  पर  या  कौर  किसी  भीਂ
 ब्राघार पर जमीन के पर  जमीन  चाहे  वह  अभ्रावास के लिए हो के  लिए  या  खेती के  लिए  कोई  alas  नहीं  हैं

 we

 न  आपने  एकत्र  किये  न  ही  करने  की

 महोदय  ,  पीठासीन

 दिड्यूल्ड  कास्ट  कमिश्नर  ने  भ्र पनी  रिपोर्ट  में  खास  तौर  से  प्रकट  किया  है  कि  अनुसूचित  जाति  att

 इस  प्रकार  के  वर्गों  के  लिए  विभिन्न  राज्यों  शर  यूनियन  क्षेत्रों  में  जो  जमीनें
 दी

 उनके  सम्बन्ध  में

 जो  sis?  एकत्र  करने  का  प्रयत्न  किया  गया  उसका  कोई  खास  फल  नहीं  निकला  इस  प्रकार

 न  रहने  के  लिए  कौर  न  खेती  के  लिए  उनको  जमीन  मिल  पातों  है  कौर  इस  आवश्यक  पहलू  को
 टाला

 जाता है  ।  मुझे  याद  है  कि  डा०  भ्रम्बेडकर  साहब  जिनके  प्रति  हमारा  हरिजन  वर्ग  श्रद्धा  रखता  है

 श्र  हमारे  हरिजनों  के  एक  मात्र  नेता  बाबू  जगजीवन  राम  ने  भी  कहा  है  कि
 इस

 तथ्य  की  प्रो

 विशेष  ध्यान  दिया  जाये  |  आजकल  झ्र वस् था  यह  है  कि  बंजर  या  दूसरी  सरकारी  या  शामलात

 की  जमीन  पंचायतों  के  हाथ  में  चली  गयी  है  ate  वह  हरिजनों  को  नहीं  दी  उनके  हृदय  में

 इतनी  गईं  जाइए  नहीं  है  कि  वे  दे  सकें  ।  पंचायती  राज  भी  एक  अभिशाप  सिद्ध  हो  रहा  है
 ।

 यही  नहीं

 जो  जोतों
 की

 चकबन्दी  चलती  है  कौर  चकबन्दी  में  भी  जो  जमीन  निकलती  हैं  वह  ना  के  बराबर

 हरिजनों  के  लिए  छोड़ी  जाती  है  ।  इस  तथ्य  को  श्राप  उत्तर
 प  जाब

 और  दूसरे  राज्यों में  भी

 देख  सकते  हैं  कि  वहां  यह  सब  श्रनियमिततायें चल  रही  क्त  राज्य  सरकारें  आंखें  मींच  कर  बैठी
 हैं  ।

 दुख  की  बात  तो  यह  है  कि  इस  कार्य  को  चलाने  वाले  जो  अधिकारी
 उन

 के
 मन  बिल्कुल

 साफ़  नहीं  कई
 न

 वे  को  समाजवादप्पर  आधारित  जनतंत्र  के  अनुसार  ढाल  रहे  हैं
 ।
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 लगता  हैं  कि  जब  ore  के  रूप  में  पैसा  देने  का  प्रश्न  तो  वे  समझते  हैं  कि  वह  पैसा

 उन  के  घर  से  जाता  zi

 न्रव्यज्ष  महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  अब  अरपना  भाषण  समाप्त  करें  ।

 at  :  में  चार  पांच  मिनट  कौर  लूंगा  |

 न्यू  महोदय  :  माननीय  सदस्य  भाष  घंटा ले  चुके  हैं  ।  उन्हें  दूसरे  माननीय  सदस्यों

 को  भी  मौका  देना  चाहिए  |

 श्री  बाल्मीकि  :  में  पांच  मिनट  में  खत्म  कर  दंगा

 शिक्षा  की  दृष्टि  से  कुछ  उन्नति  हुई  हे  are  उस  के  लिए  मैं  सरकार  को  धन्यवाद  देता  लेकिन

 के  क्षेत्र  में  भी  आजकल  हमारे  बहुत  विद्यार्थी  बेकार  हैं  ।  उन्हें  रोजगार  नहीं  मिल  पा  रहे  हैं  |

 जहा  तक  नौकरियों  के  कोठ  का  प्रशन  में  निवेदन  करना  चाहता  हैं  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने

 इस  बारे  में  कुछ  प्रयत्न  किया  लेकिन  राज्य  सरकारें  इस  ae  कोई  ध्यान  नहीं  देती  हैं  ।  राज्यों

 और  ज़िलों  के  स्तर  पर  इस  काम  को  बिल्कुल  टाला  जा  रहा  है  are  इधर  बिल्कुल  ध्यान  नहीं  दिया  जा

 सेवाओं  के  मामले  में  उनको  उनका  उचित  भाग भी  नहीं  दिया  जा  रहा है  |

 राजनीतिक  दृष्टि से  भी  कुछ  स्थान  हमें  प्राप्त  हुए  लेकिन  इस  बारे  मे  समाज  मे  कोई

 गुंजाइश  मालूम  नहीं  होती  ।  लोग  समझते  हैं  कि  राज  भंगी  तरक्की  कर  चमार
 तरक्की

 कर  गये
 ।

 आज  एक  नई  घणा  एक  नई  दुर्भावना उत्पन्न  होती  दिखाई  देती  हालांकि हम  देश  के  रंग  हैं

 और  देश  में  एक  स्थान  रखते  पिछले  चुनावों  में  जो  बातें  सामने  झाई  उन  की  भ्रांत  प्राय  का

 ध्यान  प्रा कर्षित करना  चाहता  उठी  हम  ने  देखा है  कि  सुरक्षित  क्षेत्रों  में  बड़ी  जातियों  के  वोटें  न  के

 बराबर  वोट  डालने  के  लिये  art  यह  कहने  के  लिए  तैयार  हुं  कि  हमारे  यहां  एक  बहुत  बड़ा

 हिन्दू  गांव  जहां  के  लोगों  ने  कहा  कि  जाये  भंगी-चमारों  को  वोट  डालने के  लिए
 ”

 इस  के

 अलावा  मैं  ने  प्रकार  में  पढ़ा  कि  एक  बड़ी  जाति का  हिन्दू  वोट  डालने  के  लिये  गया  कौर  वापस  ही

 नहाया  |  वह  भंगी-चमार को  वोट  दे  कर  पाया  किसी  ब्राह्मण  को  थोड़े  ही  दे  कर  पाया

 हू ं?”  यह  दुर्भावना  समाज  में  पैदा  हो  रही  है  ।  हमारी  जो  स्थिति  उसका  यह  एक  पहलू  भी

 हमारे  सामने  है  ।  हम  चाहते  हैं  कि  राजनीतिक  दृष्टि  से
 जो  हमारा  स्थान  वह  हमें  प्राप्त होना

 चाहिए  ।  में  कर  देना  चाहता  हूं  कि

 ध्रव्यक्ष  महोदय
 :

 अरब  माननीय  सदस्य  खत्म  कर  दें  ।  कहीं  ऐसा  न  हो  कि  श्राप  को  अवसर

 मिले  are  दूसरों  को  न  मिले  |

 थ्रो  बाल्मीकि  :  चूंकि  हरिजनों  की  श्रमिक  स्थिति  भ्रत्यन्त  शोचनीय  सामाजिक  दृष्टि  से  भी

 वे  गिरे  हुए  हैं  तौर  राजनीतिक  दृष्टि  से  उन  के  रास्ते  में  अनेक  रुकावटें  इसलिए  यह  ज़रूरी है  कि

 जिंस  तरह  से  पिछड़ी  जातियों  के  लिए  एक  seas  क्लासिक  कमीशन  कायम  किया  गया  प्रौढ़

 जातियों  के  लिए  शिड्यूल  ट्राइबल  कमीशन  कायम  किया  उसी  तरह  हमारे  लिए  भी  एक  कमेटी

 नियुक्त  की  जाये  ।  एक  कमीशन  नियुक्त  किया  जाये  ।

 ग्रस्त  में  श्राप  की  इजाज़त  से  म  एक  ज़रूरी  विषय  की  are  ध्यान  दिलाना  चाहता  क्योंकि

 वह  एक  ऐसा  विषय  जिसे में  कह  देना  चाहता हूं  कि  दक्षिण से  मेरे  कुछ  क्रिस्टियन  कन्या
 ने  लिखा

 और  माननीय  मंत्री  जी  श्र  मंत्राणो  जी  भी  जानते  हैं--कि  जो  क्रिस्टियन  हरिजन  वे  भी  वही



 REWY  अस्पष्टता निवारण  सम्बन्धी  संकल्प  2EQR

 बाल्मीकी

 गन्दे  काम  घंटे  करते  यहां  तक  कि  मोहने  डन्स  भी  वही  काम  करते  हैं  वैसी  ही  उन  को  1.0  है  |

 कम-परिवर्तन का  उन  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  है  ।

 इसलिए  मैं  यह  महसूस  करता  हूँ
 कि

 वह
 भी  एक

 सामाजिक  हू  सनौर  माननीय  मंत्री  जी  को  उधर  भी  ध्यान  देना  हमारे इस  हिन्दू  फोल्ड

 से  अलग  रहते  हुए  भी  उन  लोगों  की  स्थिति  भ्रमणी  नहीं  है  ।  मगर  माननीय मंत्री  जी  के  मस्तिष्क में

 इस  समस्या का  कोई  हल  तो  वह  बताने  की  कृपा  करें  ।

 इन  weal  के  साथ  में  रेज्ञोल्यदान  पेश  करता  हं  ।

 paar  महोदय  :  संकल्प  प्रस्तुत  दुसरा  ।

 गयी  सिद्धर्था  नगर  )  :  में  मूल  संकल्प  के  स्थान  पर  झपना  स्थानापन्न  संकल्प  प्रस्तुत

 महोदय  :  यह  स्थानापन्न संकल्प  सभा  के  सामने  है  ।

 शो  ही०  ना०
 मुकर्जी  :  मैं  श्री  बात्मीकी  के  संकल्प  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 है  माननीय  मन्त्री  इसे  स्वीकार  करेंगे  ।  श्री  बाल्मीकी  का  उद्देश्य  है  कि  एक  समिति  बनाई  जाये

 जो  देशव्यापी  उक्षण  करके  यह  पता  चलाये  कि  अस्पृश्यता  का  निवारण  किस  सीमा  तक  gar  है

 हरिजनों  तथा  दलित  वर्गों  न  कितनी  प्रगति  की  है  झ्र  इसके  लिये  उपयुक्त  कार्यवाही  का  सुझाव  दे  ।

 हरिजनों  ate  दलित  वर्गों  को  भारतीय  समाज  में  झपना  उचित  योगदान  करने  में  समय  बनाना

 हमारा  गतंव्य  है  |

 गांधीजी  अ्रस्पृश्यता  निवारक  पर  बहुत  जोर  देते  थे  ।  यह  हमारा  दायित्व है  ।

 इसके  बिना  राष्ट्रीय  एकता  की  सभी  बातें  व्यर्थ  सिद्ध  होंगी  ।

 MTT  अपराध  अधिनियम  १९५४  से  अब  पिछे छः  वर्ष  से  प्रभावी  रहा  है  ।  फिर  भी

 देश  में  अस् पद यता  मौजद  है  ।  उसका  लेखा  जोखा  करना  जरूरी  है  ।

 माननीय  मन्त्री  ने  अतारांकित प्रशन  संख्या  24RR  के  उत्तर  में  बताया  था  कि  अस्पृश्यता

 रण  के  लिये  PERK 2  शौर  १९६१-६२  के  दौरान  केवल  पांच  गर  सरकारी  संगठनों  को  वित्तीय

 सहायता  दी  जा  रही  है  ।  झा इच यं  की  बात  है  कि  ईश्वर शरण  ger  को  दिये  जाने  वाले  की

 राशि  ७,०६,३२०  से  घटा  कर  १,५३,११०  रुपये  कर  दी  गई  है  |  वित्तीय  सहायता  अधिक गर

 सरकारी  संगठनों  को  दी  जानी  चाहिये  ।

 मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री
 :  ये

 तो  अ्रखिल  भारतीय
 संगठनों

 की
 बात

 है  ।  वेसे  राज्य  सरकार  भी  कई  संगठनों  को  सहायता  दे  रही  हैं  |

 fat  हो०  ना०  मुकर्जी  :  मेरा  मतलब  यह  है  कि  इस  पर  शर  अधिक  जोर  दिया  जाना  चाहिये  ।

 ततीय  योजना  के  प्रतिवेदन  में  अस्पष्टता  निवारण  के  कार्यक्रम  पर  ate  अधिक  जोर  देने  की

 सिफारिश  की  गई  है  ।  उसमें  कहा  गया  है  कि  प्रचार  की  से  भागे  बढ़  कर  दलों  म्रस्पतालों

 अर  सहकारी  झ्रावास  की  योजनाओं  तक  बढ़ाना  चाहिये  ;  उसमें  यह  भी  कहा  गया  है  कि  विकास  काय

 क्रमों  का  अनुसूचित  जातियों  की  दशा  पर  पड़ने  वाले  प्रभाव  का  लेखा  जोखा  किया  जाना  चाहिये  ।

 मेरा  ख्याल  है  कि  इस  पर  सरकार  को  कोई  अ्रापत्ति  नहीं  होगी  ।

 मल  अंग्रेजी  में
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 भंगियों  की  दशा  जांच  समिति  की  सिफारिशों  को  विचार  ak  कार्यान्वित
 ffeafa

 के  लिये  राज्य

 कारों  कौर  संघ  राज्य  क्षेत्रों  शीर  प्रतिरक्षा  तथा  रेलवे  PDelaat AeaTaai  के  पास  भेजा  गया  है  |  उनको  यथाशीघ्र

 कार्यान्वित किया  जाना  चाहिये  ।

 जलों  में  भी  उनकी  दशा  बदलनी  चाहिये  ।

 द्वितीय  योजना  में  इस  पर  9.0  करोड़  रुपये  व्यय  किये  गये  झ्र  अरब  ततीय  योजना  में  ११४

 करोड़  रुपये  व्यय  किये  जायें  गे  ।  इसलिये  काम  कौर  ज्यादा  होना  चाहिये  ।  €  मई  को  अतारांकित प्रश्न

 संख्या  १०२३  के  उत्तर  में  बताया  गया  था  कि  केन्द्रीय  सरकारी  सेवाशर्तों  में  अनुसूचित  जातियों  का

 पात  १४.  ६३  प्रतिश्त
 श्र  अनुसूचित  ख़ादिम

 जातियों  का  १.  १८  प्रतिशत है
 ।

 प्रथम  श्रेणी
 की  सेव

 में  भ्रनुसुचित  जातियों  का  निपात  केवल  १  ४४
 प्रतिश्त  भ्र  अनुसूचित आदिम  जातियों का  ०  .  २१

 प्रतिश्त  ही  है  ।  इससे  पता  चलता  है  कि  2eXS  ५९  के  मुकाबले  स्थिति  में  कोई  अधिक  wet

 पाया  2ENE  में  शिक्षा  के  लिये  ऐसे  किसी भी  विद्यार्थी को  छात्रवत्ति  नहीं  दी  गई थी

 २३-५-६२के  अतारांकित प्रश्न  संख्या  १७९३  के  उत्तर  में  बताया  गया  था  कि  भ्रनुसूचित  जातियों  के

 सात  a  भ्रनुसूचित  ales  जातियों  के  छः  उम्मीदवारों को  प्राविधिक  शिक्षा  के  लिये  विदेशों  में  भेजा

 गया  था  |  उनको  अर  अधिक  बढ़ावा  देने  की  शभ्रावव्यकता  है  ।  तभी  वे  स्वतन्त्र  भारत  के  विकास  में

 अपना  समुचित  योग  दे  सकेंगे  ।

 उनकी  प्रगति  की  रफ्तार  बड़ी  धीमी  रही  है  ।  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  की  सेवा  की  निचली  श्रेणियों

 में  तो  भ्रनुसूचित  जातियों  ate  ख़ादिम  जातियों  के  लोगों  को  कहीं  afer  काम  दिया  जा  सकता  था

 २८  १€  ६०  के  भ्र तारांकित संख्या  ८६२  के  उत्तर  में  बताया  गया  था  कि  योजना  के  कुल

 ZLVE  कर्मचारियों  में  से  तटीय  श्रेणी  में  ५  चौथी  श्रेणी  में
 ४

 कर्मचारी  उनके  हैं  ।  रेलवे  मन्नार

 के  भ्रन्तगंत  ३४६०  अधिकारियो ंम॑  से  Zeus  म  झ्र नस  चिंत  जातियों  कौर  श्रादिम  जातियों

 के  केवल  प्रिक  थे  ।  यह  सूचना  QRS YY  के  शझ्रतारांकित संख्या  ८२४  के  उत्तर  में  दी

 गयी  थी  एक  अरन्य  अतारांकित  प्रइन  के  उत्तर से  पताਂ  चला है  कि  योजना  अ्रायोग के  २१६  गजटेड

 अधिकारियों में  से  केवल  एक  ही  भ्रनुसुचित  जाति का  है  ।

 यह  कहना  अनुचित  है  कि  भ्रनुसूचित  जातियों  ate  aren  जातियों  के  लोग  अपने  लिये  विशेष

 शिकार  मांगते  हैं  ।  वे  सदियों  से  गुलाम  रहे  हैं  ।  उनकी  निर्योग्यता  दूर  करना  हमारा  कत्तव्य  है  |

 इसके  लिये  एक  बड़े  प  माने  पर  कार्यवाही  करनी  पड़ेगी  ।  १८  १९६२  के  भ्र तारांकित प्रदान

 संख्या  YEE  के  उत्तर  में  बताया  गया  था
 कि  REO  तक  प्रत्येक  मन्त्रालय  को  अनुसूचित  जातियों  तथा

 प्रादिम  जातियों  के  लोगों  में  से  लिये  गये  कर्मचारियों  के  अनुपात  का  ब्यौरा  गृह-कार्य  मन्त्रालय  को  हर

 वर्ष  देना  चाहिये था  ।  उन्होंने  वे  विवरण  सभा-पटल  पर  नहीं  रखे  हैं  ।  यह  भ्रमित  है  ।

 अनुसूचित  जातियों  तथा  शझ्रादिम  जातियों  के  आयुक्त  के  प्रतिवेदन  से  भी  कोई  बड़ा  भ्रातृ  नहीं

 पड़ा है  ।

 इन  लोगों  के  विकास  के  लिये  श्रमिक  अवसर  जुटाने  की  श्रावश्यकता  है
 ।

 तभी  उनका  सचमुच

 विकास  हो  सकेगा
 ।

 इस  संकल्प  में  इसी  पर  विचार  करने  कौर  सुझाव  देने  के  लिये  एक  समिति  की

 नियुक्ति  की  मांग  की  गई  है  ।  राष्ट्रीय  एकता  के  हित  की  दृष्टि  से  इसे  स्वीकार  किया  जाना  चाहिये  ।

 para  महोदय  :  यह  चर्चा  wet  बार  जारी  रहेगी  ।

 इसके  पश्चात  लॉक-सभा  ४
 १९६२/१४  शद  )  के ग्यारह  बजे

 तक के  लिये  cata  हुई  ।
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